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२ भारियास दरिन लिवर 
आपसी ईसा सझते छगा। विशकाो जल में परिाग हर हुआ 
भारतवर्ष से सबधों गठाकार पंसेजों से वपना आधिक्य जगा लिया । 

अंग्रेजों ने गशति पड़े भी भारत मे पर्लने के कह मान हि 5 
किन्त उनको सफलहसा सती 78 केश जगेज रचछ मार्ग से भारों में मा 
और उन्‍होंने गा का जो ताला सनाधा उस टेंगडेएड में अधिए 
बढ़ा। कुछ सौदागरों ने सन्‌ १५९८ में मिलकर चन्‍दा कही हक गा 
प॑जी इकटटी कर की और इग्द को मतारानी शजिणेतेश से मी 
की कि उनको ईस्ट इन्द्रीज में व्यापार करने को अधिकारटय 
किया जाय। सन्‌ १६०० के अल्‍्िम दियस को उसे अधि मिट 
गया। इस व्यापार समिति का नाम “ढ़ छ0ए८ाग07 0॥0 
(.णाएश्ाए 66 3 [ललाशाडर ०6 .,000त7 (7078 [700 77६ 
095 ॥00|९5.? निश्चित हआ और उसे १७ वर्ष के लिए व्यापारे करन 
का अखण्ड अधिकार दे दिया गया। यह व्यापारी कम्पनी एक गंदी 
ओर चीवीस सदस्यों की थी। 

अनेक अड़चनों और विरोध के होने पर भी इस कम्पनी ने हे 
व्यापारी जहाज़ नौ वार भेजें। यद्यपि कुछ जहाज टटे-फटे, किन्तु व्यापार 
में कम्पनी को लाभ ही हआ। इसी कम्पनी की ओर से कैप्टन हाकिं 
आया था जिसने सन्‌ १६०८ में सूरत में भारत के साथ अग्रेज़ा व्यापार 
स्थापित करने का सबसे पहला व्यवस्थित प्रयत्न किया । वहें माि 
सम्राट जहाँगीर से मिला और सूरत में अंग्रेजों के रहने को आन 
प्राप्त कर ली। किन्तु पुतेगाल वालो के विरोध से यह आर्शी 
हो' गई । मा 

चार वर्ष बाद (१६१२) केप्टेन वेस्ट कम्पनी के जहाओ “* 
सूरत आया। उसे पुर्तगाल वालों को हराकर अंग्रेजों का महत्व ऐता 4 
दिया जिससे उनको सूरत में अपनी फैक्टरी बनाने की आज्ञा सलर्ट श्र 
मिल गईं। वस उसी समय से जो भारत का अंग्रेज़ों से सम्बन्ध स्थार्पिं 
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4 भारतीय शासन विशारस 


अंग्रेजों ने हिन्दसागर के टापुओं से ध्यान हटाकर अपनी पूरी शर्वित भी 

तीय व्यवसाय बड़ाने में ही लूगादी। इससे उन्होंने भारत में शात्रता * 

साथ उन्नति करना आरंन कर दिया। | 
सद ठामस रो की निर्धारित नीति पर अंग्रेज १६८६ तक चलते रहैं। 


इस काछ (१६१२-८६) में उन्होंने अपना व्यवसाय अच्छी तरह वी 
: गये 
“8। 


लिया। भारत के पश्चिमी तट के अछाबा उन्‍होंने पर्वी लद पर नी 
व्यापारिक केद्ध स्थावित कर लिये । सन्‌ १६११ में केप्टेन हिंयते 
मसुछीपट्टम में कोठी क्रायम की। बारह बर्य तक तो यहाँ अच्छा छत 
चस्ठा किन्तु फिर ऐसा घटा कि उसको छोड़ते की आवश्यकता प्र गई 
अन्त में पूर्वी तट का व्यापारिक केसर चेन्नापटम (मद्रास) में करते 
किया गया जिसको सन्‌ १६४० में फ़ासिस हे से चन्द्रगिरिं के राजी 
लिया । यहाँ पर उसे संगीत कोटी बनाते की आजा मिले गठ। बी हि 
सटजाजे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सह किछा अंग्रेजी का संबभ 7! 
किस्य भारतवर्ष में बना। 
मसेटीपटेस के पल: आगे में ही लोहन जए कोट रोड गाए 

एक अंग्रेज उद्दीसा पहुचा। सन्‌ १६:८३ में #सिटिसपूर और वालासाः | 
उसने व्यापार जमाया सन १६०- में बंगाल ने सुबदार ने रम्ातीं * 
टुगली में अपनी कोठी बनाले की आजा द दी । कुछ समय के वाद दत्ता 
कासिम बाजार ओर पटना में भी का्टिया बनार्ट' उ्दीसा आर वरगी' 
में कम्पनी को अधिक व्याधारिक सफलता नहीं ह सकी किल्‍नू किसी 
किसी प्रकार बे बढ़ाँ पर जद ही रह । 

से. कह हे + गो कल 2० लेक पते मेंलेय अकाली : की डी कर, 
कमल सिक उक्त ।  उए फीड पे पिलज की पक आग आन्‍डदों जि 22 
पक की शोाजों वीलिग: टन ध आ क 6 व अजी कवडि लिए अडा ० 2 
सत 4६55८ मे वम्पना का कबदे है फाीपट झाडए आरा पर वम्य/ 2 (ट्या 
केंन्पना ले वेब्चियों सेट का करे शरेतों मे हटकर अम्थार मे हब पल के 
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दिया। इस काल में कम्पनी का डच् लोगों से भी झगड़ा न रहा क्‍योंकि वे 
फ्रांसीसियों से लड़ने में दत्तचित्त थे। 

किन्तु इस काल में सबसे मार्क की बात जो हुई वह यह है कि इंगलेंड 
के राजा ने कम्पनी को किला बनाने एवं उनकी रक्षा करने, सैनिकों को 
भर्ती करने, लड़ाई के जहाज रखते, सिचका दालने, ओर फ़ौज़दारी एवं 
दीवानी कानून के अनुसार अंग्रेजों पर न्याय करने के अधिकार प्रदान कर 
दिये। यही नहीं, भारत में प्राप्त अंग्रेजी रियासत का शासन करखे 
के लिए कम्पनी इंगलेंड के शजा की प्रतिनिधि नियुक्त कर दी गई। 
इसके अलावा उनको युद्ध ठानने अथवा सन्धि करने, और ईसाइयों को 
छोड़कर अन्य कोणगों से राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार 
दे दिया गया। इन्हीं अधिकारों से भारत में अंग्रेज़ी शासन और विधान 
का सूचरपात होता है। इन्हीं से कम्पनी को वे अधिकार प्राप्त हो गये 
जिनके बल पर कम्पनी ने अपना शासन भारतवर्ष पर धीरे घीरे एंसा जमाया 
कि वे इस देंश के स्वामी हो भये। 

व्यापार और आत्मशबित की वृद्धि से कम्पनी के भावों और आदर्शों 
में भी परिव्तेत होने रछगा। इनके सिवा भारतवर्ष की राजन॑तिक परि- 
स्थिति की भीपणना ने भी उसके विचारों पर प्रभाव डाला | मुगल सम्माट 
औरगजेव के समय में दक्षिण में बडा विप्लव और उघल प्थल हो रहा था । 
शासन के बन्द दील हो रहे ४। हट मार का बाजार गर्भ था। ऐसा दशा 
में अपनी रक्षा मरने के लिए एव सामौयत्रा परिबलिन से काम उइंटाने के 
(जाए 5 26 २26 का 5 अक छत हे “कआाएआ 3 अपर तकला हाछझ ए हज 
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कम्पनियों की समस्याओं को सुल्लाकर जौर उनमें समझौता कराके 
सन्‌ १७०८ में मर्ज गोडात्फिन ने एक संयुक्त कम्पनी की संस्थापना कर दी 
जिसमे पूरानी कम्पनी का व्यक्तित्व और विस्तृत रुप में प्रस्फूटित हो गया 
एस संयुक्त संस्था का नाम “क्ञाट्त (0ाफएुआरए 0 7एशलरटाशगा5 

तार (0 ऐील 48 पएती08.7 हुआ। दस यही कम्पनी भविष्य 
में सन्‌ १८५७ तक व्यापार एवं गासन वा कार्य करती रही यद्यपि उसके 
अधिकारों म समय समय पर बहुत कुछ परिवतंन होते रहे 

सन्‌ १६९४ में एक और भी ध्यान में रखने योग्य घटना हुई। इस सन्‌ के 

पहले व्यापार का ठेका ज्ञादि देने का अधिकार इंगर्ट्ठ के राजा ही के हाथ में 
था दिन्तु सन्‌ १६९४ में हाउस ऑफ कामन्स ने वह जधिकार राजा से हटा- 
चार अपने हाथ में ले लिया। यह घटना इस लिए महत्व की हूँ कि उस 
समय से पार्मेट वा सम्बन्ध कम्पनी से वायम हो गया और वह भविष्य 
में बहता गया। पालेम्ेट ने आरमश्म मे कम्पनी वे कअधिवारों और उसकी 
सीनि में विशेष हस्तक्षेप नहीं क्या किन्तु घीरे धीरे बह तद्स्घ ने 


रह सझी। 


न हे गन 

श्स द्म्पत झा है # ८ आु 0 । कक जा» कोतक फ्ट्ज के चर | #* कक है छत || दुकान 
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इंस्ट इंडिया कंपनी का युग 3 
कम्पनियों की समस्याओं को सुलझ्ाकर और उनमें समझौता कराके 
सन्‌ ६७०८ में ऊ्ले गोडाल्फिन ने एक संयुक्त कम्पनी को संस्थापना कर दी 
जिसमें पुरानी कम्पनी का व्यक्तित्व जौर विस्तृत रुप में प्रस्फुटित हो गया। 
इस संयुक्त संस्था का नाम “एमाएपटत (009घ0ए 6 शरलटॉपा($ 
प३ती09 ६0 गाए 75 0008. हुआ। दस यही कम्पनी भविष्य 
में सन्‌ १८५७ तक व्यापार एवं शासन का कार्य करतो रही यद्यपि उसके 
जधिकारों में समय समय पर बहुत दुछ परिवर्तन होते रहे। 

सन्‌ ६६९४ में एक और भी ध्यान में रफने योग्य घटना हुई । इस सन्‌ के 
पहले व्यापार का ठेकय आदि देने का अधिकार स्ंयलूेड के राजा हो के हाथ में 
घा दिनतु सन्‌ ६६९४ में हाडस ऑफ दगमन्स ने वह अधिदगर राजा से हृटा- 
दार अपने हाथ में ले लिया। पह घटना इस रिए महत्तत की हू कि उस 
समय से पारलेमट वा सम्दन्ध कम्पनी से ज्रायम हो गया जौर वह भविष्य 
में ददुता गया। पाहेमेंट ने आरम्भ में कम्पनी के कधिकारों लौर उसवरी 


सीति में विशेष हस्तदकल्ेप नहीं दिया पिन्नु धीरे धीरे वह तदस्ध न 


९ 


| 


च्ट्प 


द्म्प्न ् (78 सकी ० बल क शक ० 2 कल दबा) ना जते 
शरुस दम्पना दा शाह तह्ान सभात द॑ लिएत॑ थी में दिदाजित विया 


दया प्रा नानचअ ० छ-मनकान हधारतद कर ३“-+ हनन चा अननफलननआ भस्म्म्ग्दा जल 75 * आह” कुक न्‍ 
वा छह पहना झुद अटासतदा दशांताब्दय के मध्यवालद तक चलदा हू । श्सम 








शक ४०% 6“ -किस्सटक 7 हु ही] ड ता “265 कर ह्सरा अत आी ध्टपरटाप हक 
ग्पनी मुरयतः व्यापार में हो लगी रही। दूसरा क्षण श्टयारश्दी शंताददरी व 
न क ज>नकनमक-मोकन्नी. बा सा कब्क निज के दर 
भध्य से लेकर रेग्यलिटिंग एबट (६७७8) खबा इसमे वाग्पनों बा राज्य 
् 


या दिल्कर शोीदा है । उनतवा स्थादाईाई पक 5, पलक आर नी मए लक जल 
भू दा ए्ऋञ 4 उराया स्यायात।णशा बाय श॒ एए ह5छा ऊझतार शानाूशओ बड,ज 


+ शक) 
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भारतीय शासन विवास 


६2५०० 


उड़ीसा का भासन करने के अछावा और प्रेसीडेन्सियों की राजनावक़ 
कार्यवाहियों का भी निरीक्षण और निर्यत्रण करने रूगी। प्रत्येक व्रितन् 
काउन्सिल के बहमन के अनुसार ही निर्णय होता, ओर बराबर तो5 
होनेपर गवर्नरजनरल को अपना निर्मायक्र बोद देने का अधिकार था। 
इस एक्ट से गवर्नरजनरलठ और क्राउन्सिद को यह भी अधिकार मिल 
कि वे ऐसे क़ानून, विधान और निम्रम बना सर्के जिससे शासन का 
सुधार और साधारण जनता को छाम हो, जो अंग्रेज़ी कानूनी सिद्धान्ता कर 
अवलम्बित हों किन्तु ये क़ानून, नियम आदि जब सके न्याय की सुप्रीम 
कोर्ट में रजिस्टर न हो जाते तब तक प्रचलित नहीं हो सकते थे । 
इस एक्ट के द्वारा कचकते में एक सुप्रीमकोर्ट की भी संस्थापना का गई 
जो वंगाल, विहार और उद्भीसा में न्याय का कार्य देखे । इसमें चीफ जसम्दिस 
के अलावा तीन और भी जज नियुक्त हुए जो विस्ययत में कम से 
पाँच वर्ष वेरिस्टरी कर चुके हों। इस कोर्ट को फौजदारी, दीवानी, न 
विभाग और बर्म विभाग के मामलों के निर्णय करने का अधिकार दे दिया 
| 


गया। वे बपनी सहायता के किए क्लके आदि नियकक्‍त कर सकते आई 
ऐसे नियम और कार्यक्रम निश्चित कर सकते थे जिनसे न्याय करने में 
सहायता मिल सके 

इस एक्ट के द्वारा अनुचित छाभ और रिब्वतो के रोकने का भीं प्रवतन 


किया गया। गवर्नेरजनरलू, काउन्सिल के मेम्बर, चीफ जस्टिस भौई 
जजों की भारी तनख्वाहें कर दी गई। उदाहरण के किए बगाल के गवनरे 
का वाधिक वेतन पहले केवल ३०० पौँड और काउन्सिल के सदस्यों का 
अस्सी पोंड था किन्तु अब उनका वेतन क्रमणथः: २७३७००७ और १०००० 
पाँड वापिक कर दिया गया। इसका उद्देश यह था कि वे आ्थिक चिन्ता 
अयवा प्रलोभनों से मुक्त हो जायें। 

रेग्यलेटिंग एक्ट के दोप--यद्यपि एक्ड बनानेवाद्यो का उद्देध्य 
सराहनीय जोर सुधारमूलक ही था किन्तु अनुभव एवं परिस्थिति का पूरा 


के भारतोंगय शासन विश 


इसका और भी कई प्रहार से अधिकार के। भारत सराभर को शासन 
रांबंसी कार्यो की रिपोर्ट आरल सचिव के पास भेजनसी पदगी #। कई काम 
के लिये तो भारत सचसिस को अनमसि पहले ही ॥ वोरगो ४ जल 
मूठ, संधि इत्यादि। आजा प्रायः सभी कार्यों के छिए अनमति लेनी 
पहली है। गवर्नर जनरल के द्वारा भारत सानिय प्रात्यीस सरहारों के 
गायों का भी निरीदण सता लिसंवेणश करता &॥। इस प्रहार शासन 
प्रबंध संबंधी मामलों में हर तरह से भारत रातिय निरीक्षण सभा 
नियंत्रण करता हैँ । 

धन सम्बन्धी अधिफार--सन्‌ १९२७ के पूर्त एजस्सी का कार्य, णसे 
भारत सरकार के लिये माल-अगबाब रारोदना, कर्जा लेना, ठैके देना आर 
भारत सचिव के ही हाथ में था, किसु अब इस कार्य के लछिसे भारत सर- 
कार की ओर से हाई कमिश्नर नियल किया गया हैं। एजन्सा। का काम 
भारत सनिव के हाथ में न होने पर भी उसके अर्थ सवंभी अधिकार मह व 
पूर्ण हें। भारत सचिव अब भी बड़े कर्मचारियों के बेलन, पेंशन आदि एवं 
मालगुज़ारी, और सैनिक व्यय और भारत के सम्राट की हँसियत से 
सम्राः की सम्पति हा नियश्रण करता हे। यदि कोई नया टेकक्‍्स 
लगाने या घटाने की आवश्यकता पड़ती है नो भारत सरकार के लियें 
भारत सचिव की अनमति लेना अनिवार्य सा हैं। 

क़ानून संबंधी अधिकार--भारत सरकार, अ्यवस्थापिका सभा 
द्वारा बनाये हुए कानन का सम्राट की स्वीकृति के लिये सखाट के पास 
भेजती है। यह स्वीकृति भारत सचिव हो सम्राट की ओर से दिया करते 
हे। यदि भारत सचिव क्रिसी कानन को नामजर करे तो वह कानन जारी 
नहीं हो सकता। इसके अतिरि न्‍्त भारतोय सरकार क्रो हर एक कानून 
के संबंध की रिपोर्ट ( ९ि०१.७४४) भारत सचिव के पास भेजनों पड़ती 
हैं। भारत सचिव की अनुमति बिना भारतीय व्यवस्थापिका कुछ विपयो-: 
जैसे हाईकोर्ट को तोड़ना या नई निर्माण करना, हाईकोर्ट के सिवा अन्य 


झारन “कर सच कण्कन्‍-क-नछ- ऋण 7 कट ५ १5 सन्त के 
भारत सचिव सथा उनती काउंसिल २३ 


अदालत की मिसी यरोपियन के 2 वा अधिकार देना आदि--पर 
क़ानून नहीं बना सकती। इस प्रकार भारत सचिव का कानून निर्माण में 
$ महृत््वपूणं अधिकार ह। 
भारत सचिद और दृडिया फाउंच्तित---यह छिस्ा जा चका हे कि 
इंडिया काउंसिल का भरय कार्य भारत सचिव को अपने परामर्श से 
सहायता पहुँचाना था। बहस ही गोपनीय तथा अत्यंत झीघ्ता के कार्यों 
को छोड कर प्राय: सद कार्य भारत सचिव इसी काउंसिल के साथ ही 
करता हू। काउंसिल वी बहमति बिना उसे भारतीय आय को व्यय करने 
पा भारतीय संपत्ति को देचने एवं भारत के लिये ऋण लेने का अधिकार 
हटा हू। दड बह कामनारा (] (७ ) की छठी के नियम में परिवत्तेन 
तथा हिन्दुन्थानियों को ऊँचे पदों पर नियत करने में भी काउंसिल की 
हुमति अनिवायं है। कुछ कार्य ऐमे भी है जिन्हें भारत सचिव अत्यंत 
आवश्यक समजन्न कर काउंसिल की सलाह बिना ही कर सकता हैँ। थे 
विपय हे--वाहिरी देशों से संधि यथा विदश्रह तथा भारतीय रियासतों 
से संबंध रखने दाले । इसके ज्ञतिरिक्स भारत सचिव को अपनी काउंसिल 
के वहमत के विरुद्ध कार्य बरने का अधिकार नी असाधारण परिस्थिति 


से 
म्ह। 
हे वार मिद म पक 
सन १०६७ वी कट के अठसार इ न्डया काइन्सिल तोड़ दो जायः 
धो) >> 
ला च्. न्ग्गान कद जहा >> च्ज्ञ क्ष्न्या रवि: पर त् नयकल 
उसके बदले भारत सचिव ते ने से छ व्यक्तया की समिति सवय नियकत 
क्कलणाअक+ ही न नस ३ 
र सकेगा उसको स्वततरा है कच्ात़ वह अनन्‍्यक्ष स अलाज़दा 5 अयवा 
एक साथ परम ने आर भ है वजुड सलाह ने ले । इन सलहाहक्ारों 
में मे आये पे है भा चाह कि जन6 > 


सु £ “न ्ब्का कै २>>>्प्को # 22 उ 5 कु दछाएर कक, दा के हब 
व्ककणा ख्ला आफ कं बा श् ् जब हक. ० फिंन्+ हि शाप्ज 3 >-न्कक- बम अब-- 
संघ औरत थे माररे हि रुरा के तजा। सारत रस सलापफ्रकूरा का 
नी, ही दे न्य न हे गा कंबल सराझा न >> कर 5. कक थ 
हाई कर साजे। फेक ले हे हऋीआ कबवल सराक्तार; सॉकरा) के मेरा रे 
चत- कर हे [६3 
बह टिओए 7 हा फ्च्नम्त् घ्द ण्क्ञाः न्द 380 ज पुल जनक परि >"८५-७ कक ०७»+- व हे 
उसरक ्ि। ६४ के. कू॥ «आल । छः गिः 5७४१ ५|६९चऋननाे चप सनतटटर आफ बट 5 
डे 


३० भारतीय गासन विकास 
आ््ड्निंस कहते हैं। आड्िनिंस की अवधि ६ माह तक रहती है किंतु यदि 
गवर्नर जनरल चाहे तो उसे रह भी कर सकता हैं 

सन्‌ १९३५ के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल का कतंब्य होगा 
' कि वह भारत की आर्थिक साख की रक्षा करे जिससे अन्यान्य देंशों में 
भारत की साख-रक्षा की धाक विगईने न पाये । इसीलिये उसको अधि- 
कार दिया गया हैं कि वह भारत को ऐसे काम न करने दे, जिससे वर्मा 
और ब्रिटेन के व्यापार पर ऐसे प्रतिबन्ध छगें जो दूसरों के मुक़ाबले 
में कठोर और असमान हों। आर्थिक विपयों पर परामर्ण लेतें के लिये 
यदि वह चाहे तो एक अर्थ सबिच (सांतशाटांए ४१ए567) नियुक्त 
कर सकता है । उसकी अनुमति वब्िना धन व्यय या नये टेक्स से संबंध 
रखता हुआ कोई भी मसविदा (3]]) व्यवस्थापिका सभा में उपरस्वित 
नहीं हो सकता। व्यवस्थापिका के बहुमत के विरुद्ध बजद को 
कोई भी भाग गवनर जनरल अपने ही विशेष अधिकार से पास कर 
सकता है। 

गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति--?११९ के एक्ट के अनु- 
सार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति की संख्या आवश्यकतानुसार 
बढ़ाई या घटाई जा सकती थी। आजकल इसकी संख्या ८ है। समिति 
के सदस्य सम्राट ५त्र्य के लिये ही नियत करते है, कितु आवश्यकतानुसार 
इनकी अवधि में परिवर्नेन हो सकता है। सत १२००१ के पूर्वे इसके 
सब सदस्य अंग्रेज ही थे। सन्‌ १९०७० में छाई माले ने, जो उस समय 
भारत सचिव थे, सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा (वाद में छाई सिन्हा) की ईरसे 
समिति का सदस्य बनाया। लाई मारे के इस कार्य की अत्यत तीत्र आलो- 
चना हुई। आलोचको का कथन था कि भारतवासी अभी इस योग्य नहीं 
हुए है कि वे इस उच्च पद को सँभाल सके। टसके अतिरिक्‍त उन्हें श्रह भी 
अंदेशा था कि सरकार की गृप्त बाते भारतबवासियों को ज्ञात हों जाबेगी। 
सर सत्येंद्र ने बड़ी योग्यता से कार्य कर दिखा दिया कि भारतवासी भी 
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थक. 


और उद्भीसा प्रान्तों की रचना सन्‌ १९१५ के एक्ट के द्वारा ही 
! 

वम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसीडेन्सी आरम्भ से ही बन चुकी भीं। 
मद्रास प्रान्त का आधुनिक रूप १७१९१ में टीपू सुल्तान की पराजय से प्राय: 
निश्चित हो चुका था। तुतीय मराठा युद्ध (१८१८) के बाद वम्बई 
प्रान्त सिंध प्रदेश को छोड़ कर वन गया था। सन्‌ १८१८ तक सिंध, 
पंजाब, वर्मा और आसाम के सिवा प्राय: समस्त भारत ईस्ट इंडिया कंपनी 
के राज्य या रक्षा में आ चुका था। कम्पनी का राज्य ज्यों ज्यों बहता 
गया त्यों त्यों प्रान्तों को विभक्त करने की आवश्यकता भी प्रतीत होने 
लगी । समय समय पर प्रान्तों की रचना होती गई जिसका वर्णन नीचें 
दिया जाता है। 

यू० पी०--सन्‌ १८३३१ के एक्ट के अनुसार आगरा प्रान्त (तार्य- 
वेस्ट प्राविस के नाम से) बना कर लेऊटनेंट गवर्नर के आधीन किया 
गया। सन्‌ १८५६ में अवध अंग्रेज़ी राज्य में सम्मिलित कर एक सीफ़ 
कमिश्नर के आधीन किया गया। सन्‌ १८७७ ईस्वी में अवध और 
आगरा प्रान्त मिलाकर लेफ्टनेंट गवर्नर के आधीन रखे गये | सन्‌ १९०६९ 
में इस प्रान्त का आधुनिक नाम पड़ा और सन्‌ १९१९ के एक्ट के अनुसार 
यह गवर्नर के आबीन हआ | 

पंजाब“ं--- १८४९ इईस्बी में अंग्रेजों ने पंजाब जीत कर एक वोर्ड के 
आधीन रखा। कुछ समय बाद पंजाब चीफ़ कमिशइनर के आधीन हुओआ। 
१८५९ में दिल्ली भी पंजाब मे मिला दिया गया और चीफ़ केमिश्नर 
के स्थान पर लेफ्टनेंट गवनर रखा गया। सन्‌ १९१२ के दरबार के वाद 


हि । 
(3० 


ह 


* पंजाब विजय के पहिले सिंध जीत कर बंबई प्रान्त में सम्मिलित 
कर लिया गया। 


है ह । क-कर 


(५ 


है] 
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ल्‍्प 


साधट्‌ मे भारतवासिर्सों की माँगों परे सिचार करने नव उन्हें संलासंभत 
पूरा करने का एक प्रकार से बादा कर दिया। भारत का शिक्षित समाज 
अखिल भारतीय नेमनल कांग्रेस आदि संस्थायें स्वराज्य (किशटापाए) 
एवं औपनिवेशिक ((-0]ततांतरी) ढंग के राज्य (20ा्रताणा 5ैप्रॉप5) 
की मांग करने लगीं माग्रेस आन्दोलन ने पुनः रा है है. पत्रडा । ह्न्दि 
मुसलमान, नन्‍्म और गरम दल मिलकर एक स्थर से स्वराज्य माँगने हगे। 
आन्दोलन की उमद्रता, आपत्तिकाद और माँगों के औचित्य का विचार 
करके एवं महाय॒ुद्ध में भारतीयों द्वारा किये हुए बहिदानों का ध्यान रस 
उनसे श्सन्न होकर सन्‌ की अर, मे ब्रिटिश सरकार नें छ्क महत्वपूर्ण चोपणा 
की। इस घोषणा में कहा गया कि सम्राट की नीति भारतवर्ष को 
स्वशासन और उत्तरदाधित्व-पूर्ण शासन के लिये ऋमदण: तैयार करना है। 
इसके लिए प्रत्येक विभाग में भारतीयों को अधिकाधिक शामिल किया 
जाय। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के त्थि/ कई मजिले तब करनी 
पड़ेंगी। प्रत्येक मंजिल पर पहंचने का समय और उसके साधन निद्वप्टि 
करने का अधिकार ब्रिटेन और भारत की सरकार के हाथो में रहेगा, 
क्योकि भारत की प्रजा के उत्कर्ष और समृद्धि का भार उनके ही ऊपर है 
भारत के झासन सबंध में अभी तक ऐसी घोषणा नहीं हुई थी। इसका 

महत्व यह हैं कि सरकार ने भारतेवासियों को उत्तरदायिन्व पूर्ण स्वश्वासन 
देना स्वीकृत कर उनकी माँगो के औचित्य को स्वीकार कर लिया | 

उपरोक्त घोषणा के पछ्चात भारत सचिव माननीय माल्टेग्य नास्त 

की परिस्थिति समझने तथा जाँचने के लिए भारत में आये। उन्होंने देश के 
नेनाओ तथा अन्यास्य सस्थाओं एवं दली के प्रधानों से और सरकारी अफ- 

सरो से मिलकर जाँच की। तत्पड्चान्‌ उन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली 

जिसे 3 003 एए८ ( एएएशच्नताते रिएए७ए४ कहते है। इस सपोर्ट के 

अनुसार ब्रिटिश पार्लमेट में एक बिल उपस्थित किया गया जो पास होने 

के वाद (50४एागयगगएए7 ता वाता३ + ता 08 7979 कहलाया। 
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एक्ट के अनुसार इंग्लेंड की तरह दो सभाएँ बनाई गईं। ऊँची सभा 
(0]]0८८ +#7075८) को राज्यपरिपद ((007लीं 06 520०) कहते 
हैं। और दूसरी सभा या पुरानी व्यवस्थापिका सभा लिजिस्लेटिव 
असेंबरली' (,2259097८ /55८॥77!ए) कहलाती हैं। काउन्सिल ऑफ़ 
स्टेट या राज्य परिपद विद्या, सार्वजनिक कार्यो में अनुभव प्राप्त तथा 
उच्च समाज के प्रतिनिधित्व के लिए ही विद्येप रूप से निर्माण की गई हैं। 
इसके सदस्यों की संख्या ६० रखी गई जिनमें से ३४ चुने हुए तथा २६ 
गवर्नर जनरल द्वारा नामज़द किये जाते हैं। इन नामज़द सदस्यों में से 
२० से अधिक सरकारी सदस्य नहीं हो सकते। चुनाव का अधिकार 
माली हालत के अनुसार (20707 (2प्शागट्या/07) ही रखा 
गया हे; अतएव धनाढ्य व्यक्ति ही मत दे सकते हें। राज्यपरिपद को 
अवधि का समय ५ वर्ष है। 

१९१९ के एक्ट द्वारा व्यवस्थापिका सभा में ६० से संख्या बढ़ाकर 
१४४ कर दी गई जिनमें से १०४* जनता द्वारा चुने हुए गैर सरकारी 
प्रतिनिधि तथा ४० नामजद सदस्य है । चुनाव के संबंध में १९०९ के 
एक्ट के ही अनुसार धर्म और जाति के सिद्धान्त पर निर्वाच्रक संघ 
बनाये गये हैे। ४० सदस्यों में से २६ से अधिक सरकारी सदस्य नहीं हो 
सकते। वायसराय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को किसी एक सभा 
का सदस्य नामजद कर देता हैँ। कार्यकारिणी का वह सदस्य जो 
लेजिस्लेटिव असंबल्ी में नामजद किया गया हो काउन्सिल ऑफ़ स्टेट 
का सदस्य नहीं हो सकता। वह केवल छेजिस्लेटिव असेंवली ही में वोट 


* १०४ निवरचित में से ५२ सार्वजनिक या ग्रैर मुसलमान, ३० 
मुसलमान, २ सिकख, ७ ज़मींदार, ९ यूरोपियन, ४ व्यापारिक मंडल 
विशतीशा (गेट छत (:07977९7८८) 
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५ 
दि 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के अक्िकारों में दविविश्व घासत के 
आरंभ होने से विद्येष परिवर्तन हो गया है । प्रान्तीय लेजिस्लेटिय काउंसिल 
समपित (]79॥8/८।॥८0) प्रान्तीय मामलों में क़ानून बनाती हैं। गवर्नर 
उसी व्यतित को मंत्री बनाता है जिसके अनयायी प्रान्तीस छेजिस्लेटिव 
काउंसिल में बहतायत से होते हैं। मंत्री काउंसिल के निकट उत्तरदायी 
हैं/। सन्‌ १९१० के एक्ट में १९१७ की घोपणा के आधार पर एक बात 
यह रगी गई कि दस वर्ष बाद ब्रिटिण पार्लमेंट भारतीयों की परिस्थिति 
जासने के लिये एक कमीशन नियत करेगी। इसी के अनुसार सन्‌ १5२०७ 
में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। कई कारणों से नियत रामथ्र के 
दो वर्ष पूर्व ही तिटिश सरकार ने इसकी नियमित कर दी । 

2०१९ के एक्ट ने यथपि कुछ अंणों में उत्तरदायी शासन (९९०5[?0॥- 
५०) आरंभ कर दिया, तथापि प्रजा इन सुधारों से संतुष्ट न हुई! प्रजा 
क। अधिक आझाय भ्रीं। एयट ने उन्हें बहल ही कम संधार दिये। नरम देह 
बाला ने अगंतोंध दर्शाते हाए भी संधारों को स्वीकार कर लिया विस 
गरा।दद वाट चुप वे रह रोके। अलाब राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ता है 
गटा । सन १९०१ में गठात्गा गाँची के सेतत्व में सत्याग्रह आत्दोलन मे 
बल जार पकठा। सन्‌ 2९१९ के गुधार भा जारी ने किये जा सकें। 
विन्लु अल में सन्‌ १९०१ में नई अ्यवस्थानकू्ल शासन प्रणार 
रन /72 | 

जनता द्वारा निवचिन को कऋसविकास--उसर्सतत बर्गन से जीत 

हि ८४ कि भारलीय ब्यवस्थाविका का आरंभ 2८७०३ से हुआ। 
रस आज 5 राटर्स नोगाजद दरार | 2८५० रन उड़ मी मरा 


४ ४ हे सर री सदर्य विशाल ढ्राए। १८०० के एक्ट के अनुसार 


४ अरका सपिरसल बहाने अगर परिचष्टतद में बेसिए। 
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सूबे की व्यवस्थापिका सभाओं में जो बिल पास होंगे वे गवर्नर की 
स्वीकृति को लिए रतसे जायेंगे । वह चाहे रवीकृति दे चाहे न दे भीर 
चाहे तो गवर्नर जनरल के पास स्व्रीकृति के छिए भेजदे। गवर्तेर अथवा 
गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिलसे पर भी सम्राद को अधिकार है कि 
वारह महीने के भीतर उसे रद करदे । 

चुनाव के नियम--ऊपर कहा जा चुका है कि चुनाव का सिद्ध॑ति 
सन्‌ १८९२ के सुधारों ने उपस्थित किया था। एक्ट में यद्यपि चुनाव 
के विपय में कोई धारा नहीं थी किन्तु सरकार का अभिप्राय ॥4ी[९९ 
:]0८(॥०॥ द्वारा ही काउंसिलों के गैर सरकारी मेंबरों को नियत करना 
था। अतरब १८९२ के क़ायदों के अनुसार म्यूनिसिपरेलिटा, डिस्ट्रिक्ट- 
बोई आदि लोकल संस्थाओं के गेट सरकारी सदस्यों को प्रान्तीय सभा 
के लिये प्रतिनिधि चुनने का हक दे दिया गया था। इन चुने हुए प्रतिनिधियों 
के नाम सरकार की मंजूरी के लिये भेज दिये जाते थे। इसी प्रकार प्रान्तीय 
सभायें केन्द्रीय सभा के लिये चुनती थी और उत्तीर्ण व्यवितियों के नाम 
गवर्नर जनरल के पास भेजती थी। मिस्टों मार्ले रिफार्मूस ने खुल्लम 
खुह्ला जनता द्वारा चनाव' (७७७एा। छा [एल थ्रिल्लाएणा) आरंग , 
किया। सन्‌ १९०० के सुधारा ने तीन प्रकार के निर्वाचक संघ बनागे 
(१) सार्वजनिक ((3८॥0०४)) जिनमे प्रास्तीय व्यवस्थापिका के या 
डिस्ट्रिक्ट-बोई स्यनिसिपे लिटी आदि छोकल ससथाओं के गैर सरकारी संदस्स 
थे। (२) वर्ग बिद्यप ((.]॥५५ |(८७7//०५) जिनमें (अ) जेमीदार 
(ब) मसलमान निर्वाचक स्व तथा (३3) खास या विद्येप निर्वाच्क संध 
(७०८॥9| ((७/४0०५) जैसे यनिवर्सिटी, चम्बर आफ कामर्ग, 
प्रसी इन्सी कारपारंशन आदि थ उसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा 
के चुनाव के लिय भी व्यवस्था की गई। सन १९१९ कं एय्ट ने करीब 
७३ छासखर व्यक्तिया की प्रतिनिधि सतत का अधिकार दिया था। सह 


गर्या भारत का जन संख्या का करीब | भाग हैँ । उसीकें अन्तर्गत 


६२ भारतीय शासन विस 

८ कक के स्का कक पके का] * 0 किसके लय सु फनान जरा आए आछ+#* 4 ५ 
सकता हें जो १०,०००] में २०,०००) वी आमरसो पर स्सागद्रस 
दना ज्ञा था कम से कम 35 ५) ऋ ५, ') शालखाना गान ठाता १ हे | 


इसके अछाया सार्यजनिक कार्यों में अनभत प्राल, मनिशियद्त कमद्रा 
डिस्ट्रिटट बोर्ड के सेगरमेस, यूनिवर्सिटी सोनेद के सदस्य सा जिस सरग़र 
द्वारा दिद्वला के लिये उाधियाँ मिली हे, साजनियश लिमालिका सात 
((>९76९9| (-.ताहा[फएटाए५) के बोदरों में अपना नाम लिया साय है| 
भारतीय व्यवस्थापिका (.हहता।एट ४४३५ नर्ति 
चुनाव में मत देने वा अधिकार उन्ही को है जो (१)कम से कम १०७) से रथ 
तक साख्याना स्यूनिशसिगेच्शिटी को कर देते है या (२) ऐसे मकान में रहें 
हे या मकान के मालिक हे जिनका १८०) सालाना किराया हो, या (३) 
कंम से कम १०००) से ५०००) तक आमदनी पर इनइमर्टेक्स दीं हे 
या (४) कम से कम ४०) से १०७) तक सालाना सरकारी हूगात देखे 
हैं। इन एक प्रान्त मे एक सा निय्रम नहीं हैं। इसके अनुसाद भारतवर्ष 
में वोटरों की पहले से सख्या बंद गई किन्तु फिर भी यह असेक्ली के लिये 
केवल ४ “६ हीं हे। 
प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के लिये बोट देने का अधिकार-दहर एक 
प्रान्त मे भिन्न मिन्न नियम #। १२०३० के अ वजनिक निवर्चिक 
संघ ((लाएाजओ (570ए४०५ के लिये प्राय ये बे--( १) चुनाव 
के कम से कम ४५ माह परटिद उस स्थान जरा ननवासी हो और (२) 
से कम (अ) ६)|६ सालाना म्वनिमिषठ टैक्स देता को था (ब) 5५) 
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बंगाल, विहार और उडीसा के मसलमानों के लिये बहत केस आम- 
दनी रखी गई थी। पंजाब के मसलूमानो के लिये सबसे कम १०,०००) 
आमदनी पर टंक्स रखा गया। 
मध्यप्रदेश के भिन्न भिन्न ज्ञिलो में वापिकत गान या मालगुज़ारो 
३०) से ५०) तक है। 


ड/ँ.८ भारतीय शासन विकास 


चुनाव के लिये उम्मीदवार होने के लिये भी कुछ नियम हैं। उम्मेदबार 
का नाम वहाँ की वोटर लिस्ट में अवश्य होना चाहिए* जहाँ जहाँ रे से वह सड़ा 
रहा हो तथा उनकी उम्र २५ वर्ष से अधिक हो । इस स्थान पर १९३५ के 
एसट द्वारा चुनाव संबंधों होने बाले परिवर्तन का उल्लेख अनुचित न होगा । 
ऊार लिखा जा च॒का हैं कि भारतीय फ़ेडरेशन स्थापित होते पर 
भी केन्द्र में दो व्यवस्थापिका सभागरें रहेंगी। उस समय तक आधुनिक 
भारतीय दपब्स्थानिकाएँ ही कार्य करेंगी। भारतीय फ़ेडरेशन में सन्‌ 
१९३४५ के एक्ट के अनुमार काउंसिल आफ स्टेट तथा 'फ़ेदरल असेवर्दी 
स्थावित होंगी। 
फेडरल काउंमिल आफ स्टेट--उमसमें अिटिय भारत के १५६ प्रति- 
लिथि आर देशों सियासता के अधिक से अश्िक १०४ प्रतिनिध रहसे। 
2 रब वो गा 24 भरे करने का अधिकार गवर्नर जनरल का सेंहा 
गत । विन | श्र तसार इसका एक लिटा: सदस्य प्रनि नोन वार्ग वाद 


भारतीय व्यवस्वापिवा सभा ९ 


बंगाल--निवास संबंधी बोग्यता के अतिरिक्त जो व्यक्ति पिछले 
बर्य से कम से कम ४२ साझाना किराये बाके मकान का मालिक या 
किरायेदार हो; या जो इन्क्रम टेसस देता हो; या जो सन्‌ ३२ के बंगाल 
मोटर विहिकल्स एक्ट के अनुसार टेक्स देता हो; या जिसका नाम पिछले 
वर्ष के कडकता कारपोरेशन के म्यूनिसिपल अमेसमेंट चुक अयवा लाइसेंस 
रजिस्टर या अन्य किसी रजिस्टर में दर्ज हो, कि उसनेउठस साल के लिये 
प्रत्यक्ष या परोक्षरुप से कारपोरेशन को टेक्‍्स या फ़ोस दो हो; या उसने 
पिछले वर्ष और उस साहू के लिये कम से कम ॥)] रोडसेस या ॥&] 
चोकोदारी टेक्स या यूनियन टेक्‍्स दिया हो, बह व्यक्ति वोटर होने का 
अधिकारों हुँ। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति कम से कम फ़ाइनल मिडिल 
स्कूल पास कर चुका हैँ, वह भी वोटर हो सकता हैं। 
महिलाओं की योग्यता संबंधी नियम--प्तम्रादु के सेना विभाग के 
भूतपूर्व अफसर, नान कमीशन अफ़पर, या संनिक की पेन्शन पाने वाली 
माता था विधवा वोटर हो सकती हेँ। १५०) साल्‍ाना किराये के मकान 
की मालिक, या ३००) सालाना के किरायेदार या २४) सालाना म्यूनि- 
सिपल टेक्‍्स देने वाले व्यक्ति की पत्नी को भी वोट देने का हक़ दिया 
गया हैँ । इसके अतिरिक्त जिस स्त्री ने मिडिल परीक्षा पास की हैं बह 
भी वोटर होने को अधिकारिणी है। 
विहार---निवास सबंधी योग्यता के अतिरिक्त जो व्यक्ति इनकम 
टेब्स देता हो या १॥) म्यू]नविपल टेक्स या ॥८) चौकीदारी टेक्स देता हो 
वह सनन्‍्यल परगना के अतिरिक्त अन्य टेरिटोरियड सघ का वोटर हो 
सकता है। जमणेदपुर नोटिफ़ाइड एरिया के अन्दर जिसके पास २४) 
सालाना किराये की ज़मीन या मकान हो वह उस एरिया की वोटर लिस्ट 
में नाम दर्ज करा सकता है। जो प्रान्त के अन्य स्थानों में ६) सालाना भाड़ा 
या छ] सालाना लोकल सेस देते हो या सन्‍्चरू परगना में ६] सालाना किराया 


६६ भारतीय शासन विकास 


फ़ेडरल अमेंबली में महिलाओं के लिये ९ सीटें सुरक्षित हैं। ब्रिटिश 
भारत की महिला प्रतिनिधियों के लिये महिलाओं का एक निवर्चिक 
संघ ([९८०१४स (20]62८) स्थापित किया जायगा जिसमें प्रान्तीय 
असेंबली की महिला सदस्य होंगी। इस निर्वाचक संघ को ही महिला 
सदस्य चुनने का अधिकार होगा। नियमानुसार फ़ेडरल असेंबली में कम 
से कम दो मुस्लिम और एक ईसाई महिला का आना अनिवार्य हैँ। 

फ़ेडरल अर्सेवली के एंग्लोइंडियन, ईसाई, और यूरोपीयन प्रतति- 
निधियों के लिये भी क्रमशः निर्वाचक संघ होंगे जिनमें इन्हीं जातियों के 
प्रान्तीय अमेंबली के सदस्य होंगे। वे ही नियमानुसार फ़ेडरल असेंबली के 
सदस्य चुनेंगे। वाणिज्य-व्यवसाथ, ज़मीदार एवं मजदूरों के लिये निर्वाचित 
की व्यवस्था की जा रही है, जिसके अनुसार उनका निर्वाचन होगा। 


प्रान्तीय व्यवस्थापिका तथा मताधिकार 


ऊपर लिखा जा चका हैं कि नवीन विधान के अनसार मतदाताओं 
की संख्या लगभग ४८ गनी बढ़ जावेगी। आधनिक काल में नागरिक के 
अशध्विकारों में बासन व्यवस्था के हेतु व्यवस्थापिका में प्रतिनिधि भेजे 
का अधिकार महन्वपूर्ण हे । प्रान्तीय व्यवस्थापिका के आगामी चुनाव 
जो सन्‌ ३७ के आरभ मे होने वाले हे नये विधान के अनुसार ही होंगे। 
अताव मताबिकार का बिपय विशेव महत्व रखता है। अतः मत देगी 
की योग्यता सवध। नियमा का उल्लेख करना आवबद्यक है। नवीन विधा 
के अनसार भी यद्यपि निर्वाचन एबं मताबिकार की योग्यता मंत्रंभी 
नियम एक स नहीं है किस्तु किर भो उनके आधार एवं सिद्धान्त एक हीं 
। नवीन विधान के अनसार संपत्ति के आवार के अतिरिवत शिक्षा संर्वेशी 
गोग्यला का भी अधिकार रखा गया है। नीचे कुछ मख्य मुख्य प्रात कि 
मताधिकार एवं निवराचन संतधा नियम दिए जाते £ 


चोथा अध्याय 


प्रबंधकाय तथा केन्द्रिक एवं प्रान्तीय विषय 
(5९८पा।ए८ 5000. (वात 68 [20ए7टांश 50६०४.) 


सन्‌ १७७३ ईस्वी में ब्रिटिश पालमेंट ने ईस्टइंडिया कम्पनी के राज्य 
का शासन व्यवस्थित करने के अभिप्राय से रिग्युछेटिंग एकट' बनाया। 
इस समय भारतवर्ष में कम्पनी का राज्य बंबई, मद्रास तथा बंगाल प्रेमी- 
डेंसियों में विभवत था। प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में एक गवर्नर” था जो अपने प्रालल 
का शासन अपनी कार्यकारिणी समिति की सहायता से ही किया करता 
था। रेग्यलेटिग एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिग्ज बगाल का गवर्नर जन- 
रल नियुक्त हुआ जिसके आधीन अन्य दो प्रेसीडेसियाँ भी कर दी गई। 
इसकी सहायता के छिये ४ सदस्यों की एक समिति बनाई गई जिसका 
बहुमत मानने के लिये गवर्नर जनरल बाध्य था। यद्यपि बंगाल का 
गवर्नर समस्त भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, किन्तु मंद्रास 
तथा बंबई प्रेसीडेस्सी के भीतरी झासन प्रद्नंध का उन्तरदायित्व उसके 
ऊपर नथा। सन्‌ १७७३ ईस्बीस ही गवर्नर जनरलछ तथा उसकी कार्य- 
क्रारिणी ((.४९८पा६ ७ (पाल ) का इतिहास आरभ होता है । 


£ प्रेसीडेन्सी गवर्नर की कार्यकारिणी में १०-१६ तक सदस्य होते 
थ। गवर्नर कार्यकारिणी का बहुमत मानने के लिये बाध्य था। शासन 
प्रवथ् आदि हर एक विषय के छिये प्रेसीडेस्सी सरकार सौधे इग्लंड में 
कम्पनी के डायरेक्टर्स के ही निकट उत्तरदायी थों। 


अत पक आफ 


प्रयंचकार्य त्तथा केन्द्रिक एवं प्रान्तीय विपय 3९ 


सन्‌ १७८४ इंस्दी में कार्यकारिणी के सदस्यों की संस्या घटाकर ६ 
कर दी रई। चारेन हेस्टिग्ज के शासन वाल में गवनेर जनरख नथा कार्य- 
वारिणी भर बह्धा मतभेद रहने के कारण राज्य संचालन में अनेकों 
पाधाएँ जाती थीं अतएव सन्‌ १७८६ ईस्वी में गवनेर जनरल को 
घोर परिस्थित्ति में झ्ावश्यक्ता पड़ने पर कार्यकारिणी के मद हमन की 

|. थे 





क 


अऊअचदहलना ध् प् 


'हहलना करने बा अधिकार दे दिया गया | लगभग ५० बर्पो 


श्तन्ज त््ड्च्र एप्द्ार राज्य कअन-++ मन. लक “पमन--माना/“---गआाकुनन+मकन, ०० फेम न्कन र्ह्दा 4 आन र्‌क द्दपां कक ब्क न्ज््क्ट्रर 

है अच्। अप्वर्न राज्य चउचालन हंता रहा। शभ्व ५० दंएोँ मे पदाद 

००. न ३७ बिका लक 5 

पद सन्ध बा सतिश्िक्ति प्राय: समस्त भारत दवंपनी के राज्य था 

ब्प्प््ल्ह्रक छा सो स्ग्धा कई री आल... कक. -जाकक वनीषिलनािननन।. कक कीनविनरनक कली... अवया पक... ऑणटशशीफकिनननकनाकी भार >>यान- केल>मपेनमन जमे 

जाप (छा से भा चदा था। रतन दह गाज्य दा सारा सार रावदनस 
ञ्ट्‌ 


का 


ज्सद्डा क्षता प्र है ६ ब्जम्कम पे जिल बायवा:ं वऋालज च्टन रणा 4. पलट कप पक 
“3७ जए हा ध। चहाँ ऊअपद्ा वायतवाएश्यां दा सत्ताायता सं, बचा कु 


हे जे 


जन्यान्गा-ा है ०. लुक मन 
$ १5, ५३ द्ःु किला समम दादा 


पहने बचादा ह्ा शासन प्रचंध किया दरता था। सन्‌ ६१८६३ के 
| 8 ह--२७-जु प्र ऐन्प चमकमएम्मम न आइु+“तहिन्पक हो चना त+ द्धचा कि ध्यव्य स्ञायका ना हि मर ग र्डः #-+ का के 7 
>> थू अतूसार दंदंला फानम दाद मे सहायता देने वा छा 





वायकान्पी समिति में एक क्ौर सदस्य नियत बरने वी व्यवस्था के 
।« १] नियमान थार यह कपनी वा सकोएर नाड़ी ज्ञी सवाना' थघा इस चसूधार 
हे पुछ्ध विसेप लाभ ने हझा | जताबव सन ६८५०३ में प्रदधकाय रूपा 
पागनून दनाने दे; झार्य पथक कर दिये गये ँ॥द जायन्णसिचा व नाथ मान" 


प्रयंधकार्य तथा केन्द्रिक एवं प्रान्तीय विषय ७१ 


सन्‌ १७८४ ईस्वी में कार्यकारिणी के सदस्यों की संच्या घटाकर ३ 
कर दी गई। वबारेन हेस्टिग्ज के शासन काल में गवनर जनरल तथा काय- 
कारिणी में बहधा मतभेद रहने के कारण राज्य चचालन में अनेकों 
बाधाएँ आतो थीं अतएव सन्‌ १७८६ ईस्वी मे गवनंर जनरल को, 
घोर परिस्थिति में ज्ञावश्यकता पड़ने पर कार्यकारिणी के बहुमत की 
अवहेलना करने का अधिकार दे दिया गया । छूममग ५९ वर्षों 
तक इसी प्रकार राज्य संचालन होता रहा। इन ५० वर्षो में पंजाब 
तथा सिन्‍ध के अतिरिक्त प्राय: समस्त भारत कंपनी के राज्य था 
उसकी संरक्षा में जा चका था। इतने बड़े राज्य दवा सारा भार बदन 
जनरल पर ही था। वही अपनी कार्यकारिणी को सहायता से, देश के 
लिए क़ानून बनाता तथा शासन प्रवंध किया करता था। सन्‌ ६८६४ * 
एक्ट के झनसार केवछ क़ानन बनाने में सहायता देने के लिए 
कार्यकारिणी समिति में एक और सदस्य नियत करने का व्यवस्था क्ने 
गई। नियमानसार यह कंपनी का नौकर नहीं हो सकता धा। इस चुधार 
से कुछ विधेष लाम न हआ। अतएवं सन्‌ १८८३ मे भबंधकाय तथा 
झानन घनाने के फार्य पथक कर दिये गये एदं कार्यकारिणी के चोप॑ सदस्प 
को समिति थी प्रत्येक बैठक में भाग लेने तथा वोट देने का अधिवगर देवर 
से पूर्ण ससस्य बना लिया। सन्‌ ६८३३ के एक्ट के अनुसार प्रेसोडन्द 
गयनेर तथा कार्यदारिणी से तानून दनाने या अधिकार छोन ल्प्यि रया 
धा। जतएव अब सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत वा राज्यन्नचाल्न वंगउन्नित 
सत्ति गवमेर जनरख के ही शाथ में आगया। रस प्रदध से भा सताप- 


जा 
हि. 


जनपयः परिणाम मे हथा, छत सन्‌ ६८६१ में एन वाउन्सिल एकट पास 
ध्ज चल 


रू 
किक 


ब्प्ू बः के 


क् 4रथ दिल) 
लिसमे पमीडटेन्सी सस्गागों को फ्रार्दीय दिपयों पर शानन बनान भा 





व न का 
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३८ भारतीय शासन विकास 


दस से अधिक न होगी। इनके चुनाव करने और हटा देने का अधिका 
गवर्नर जनरल के हाथ में रहेगा। प्रत्येक मंत्री को व्यवस्थापिका सभ 
का सदस्य होना आवश्यक होगा। यदि कोई मंत्री नियुक्त करने से & 
महीने तक व्यवस्थापिका सभा का सदस्य न हो सके तो उसे अपना पद 
त्याग देना पड़ेगा। साधारणतः गवर्नर जनरल का कतंव्य होगा कि वह 
मंत्रियों की राय के अनुसार काम करे किन्तु विशेष स्थिति आने पर वह 
चाहे तो मंत्रियों की राय न माने और अपनी राय के अनुकूल चले। गवर्नर 
जनरल को आदेश है कि जहाँ तक हो सके वह मंत्रियों और संचिवों 
((.007$८।॥09॥8) की संयुक्त राय छेकर काम किया करे | 


है. 


सन्‌ १९१९ के एक्ट के अनुसार सन्‌ १९०२१ में कार्य शुरू हुआ। 
एक्ट के अनुसार मद्रास, बबई तथा बंगाल प्रान्त में ४ सदस्य हैं। इनमें दो 
हत्दुस्थानी तथा २ यूरोपियन हैं। अन्य प्रान्तों में 
० सदस्य है। प्रथा के अनुसार इन प्रान्तों में भी एक 
हिन्दुस्थानी तथा एक यूरोपियन सदस्य है। कैंवल 
पश्चिमोन्तर सीमा प्रान्‍्त में एक ही सदस्य की कार्यक्रारिणी हैं। एक्ट 
के अनुसार कार्यकारिणी के संदस्या मं कम से कम एक सदस्य ऐसा 


प्रान्तीय कार्ये- 
कारिणी समित्ति 


दाना अनिवार्य है जा भारत सरकार की नोकरी में कम से कम १५ वर्ग 
गड्ा 22। कायकारिएणी के सदस्य साधारण तोर से » बर्य के न्यिए नियुवत 
टोल #। दस समिनि को रे एक संदस्यख प्रान्तीस ्यवस्थापिका का 
सरकारा संदसरय टीना 2 । 

प्रान्त का कायकारिणा का बडका में गबनर हो अध्यक्ष हा आसन 
टण करता 72। वाद किसा पानत हू वयकारिणा समिति में मतभद हों 
ना साधारण तार से बह/मन का हर पड़ने किया जाना 2। वायसराय की 
कायकारिणी के समान खा भा सबका उनारद्ररयित्त हैं रिहा ९िए5- 
(७ ) है । ध्यवरवालिका सब” कद 2तह कार्यों को आड़ासनों 


८२ भारतीय शासन विकास 


सर्वेप्रधान हैं। अन्य कर्मचारी प्रान्त के शासन संबंध में सदेव उसकी जाने- 
कारी कराते रहते हैं। वह दोनों ओर (मंत्री और कार्यकारिणी ) के गुप्त से 
गुप्त मामलों से भिन्न रहता है। गवर्नर स्वयं बड़ा नीतिज, दुरदर्शी तथा 
विद्वान होता हैं। अतएवं यद्यपि घासन कार्य कार्यकारिणी के सदस्य और 
मंत्री ही सभालते हें तथापि वास्तविक झासन संचालन में गवर्नर का 
बहुत प्रभाव पड़ता है। सन्‌ १९३५ के एक्ट में भी काउन्सिल आफ़ मिनिर 
और गवर्नर के सम्बन्ध में उपर्युक्त सिद्धान्त प्रचलित रहेगा। विष 
परिस्थिति अयवा आवश्यकता आ जाने पर गवर्नर अपनी बुद्धि के अनुसार 
निर्णय करने और प्रवन्ध करने का अधिकारी रहेगा। सूत्रे के उन विभागों 
का घासन जो पिछड़े हुए निश्चित किये जायेंगे (32८: फश्यपे ०3) 
गवर्नर बिना मत्रियों के परामर्थ किये स्वयं करेगा। 

मद्रास प्रान्त को छोडकर अन्य प्रान्तों के शासन की सुविधा के लिए 
विभाग कर दिये गये हे जिन्हे कमिश्नरी कहते हें। कमिश्नरी का 
प्रधान कर्मचारी कमिव्नर है। कमिश्नर का कार्य 
डिवीजन के जिलों के प्रवध का निरीक्षण करना 
तथा डिवीजन के सबंध मे प्रान्तीय सरकार को रिपोर्ट 
करना हे। प्रत्यक डिवीजन अर्थात कमिश्नरी में जिले हे जिनका | प्रधान 
कमचारी या जिलाधीश दिए्ी कमिश्नर या कलेक्टर कहल्यता हे 


जिला तथा ज़िल्ले 
का शासन प्रवंध 


कृठक्टर शब्द का प्रयाग बारन इस्टग्ज के समय में भी था। उरी 
समयथ कसनी का बंगाल की दाबानों का प्रबंध करन के हि प्रान्त की 
छाट छाट टिस्‍्स में वाटना बड़ा था। प्रत्यक टिस्स में लंगान बसल करने के 
स्टिए कौयली का हक प्रधान वमयारी था जिस कलक्टर हते ये। उसी 
समय से के ठकटर का प्रधान काोय छूगान संबंधों दा है। धीरे धीरे 
कस्कलेर के गाय! मा सरया बदना मद आपस उसा कर्म से उसके रत्न वा रा 
का मनी बौद्ध दाना गी, 


जि हा आसन प्रबंध कट विभरा दारा ढोला है। प्रत्यक विभाग 


हक 


पाचवा अध्याय 
गबनेमेन्ट का आय-व्यय ओर बजट 


सन्‌ १८३३ से आशिक सिंत्रण, केन्द्रिओ शागन ((लााइ। 
(30एटागगगटगा) के अधिकार में सझछा गया। उस समय से प्रायः गितनसी 
आमदनी होती थी सह गयनमेंट आफ इन्डिया के ही फ़ण्ग में जमा होती 
थी और उसके रास करने को अधिकार भी उसी के हाथ में था। यदि 
सूत्रों को सरकारों को कोई आवश्यकता पड़ती तो वे केस्द्रिक शासन से 
मांगते थे। सूवों की सरडझारों के हाथ में केबल कुछ कर ((०४५) 
वसूल करने ओर निद्धिद विभयों पर सर्च करने का अधिकार रहे 
गया था । 

केन्द्रिक सरकार की आ्थिक परिस्थिति इतने पर भी अनेक कारणों 
से अच्छी न रही | उसका प्रबंध संतोप-जनक न था और फ़ौज पर खर्च भी 
वढता जाता था। कई बार लड़ाइयाँ भी छिड़ती रहीं। परिणाम यह 
हुआ कि १८५७ तक सरकार के ऊपर कुल मिलाकर साठ करोड़ रुपयें 
का कर्ज लद गया। सन्‌ १८६० तक आमदनी का आधा हिस्सा 
पुलिस और फौज़् पर ही खर्च हो जाता था। नमक, आयात-निर्यात और 
स्टाम्प पर कर बढाने पर भी कुछ काम न बना। अतएव इस समस्या के 
सुलझाने के लिए जेम्स विन्‍्मन साहव सन्‌ १८६० में विलायत से अर्थ सचिव 
([शात्ट 3आहाटा) बनाकर भेजे गये। उन्हीं के समय से 
आधुनिक आर्थिक सगठन और सुधार का आरंम्भ होता है। उनके समय 
के पहले सरकार की आमदनी के, मालगुजारी (7,270 उरे९एथ्यपक “- 


पाचवा अध्याय 
गवनमेन्ट का आय-व्यय ओर बजट 


सन्‌ १८३३ से आशथिक नियंत्रण, केन्द्र भासन (लाएं 
(0एलागगगलटा) के अधिकार में चला गया। उस समय से प्रायः मिलनी 
आमदनी होती थी वह गवर्नमेंट आफ उन्डिया के ही फ़ण्द में जमा होती 
थी और उसके खर्च करने का अधिकार भी उसी के हाथ में था। यदि 
सूर्वों की सरकारों को कोई आवश्यकता पड़ती तो वे केन्द्रिक शासन से 
माँगते थे। सूबों की सरकारों के हाथ में केवछ कुछ कर (८८७5) 
वसूल करने और निरद्दिप्ट विषयों पर खर्च करने का अधिकार रह 
गया था। 

केन्द्रिक सरकार की आथिक परिस्थिनि इतने पर भी अनेक कारणों 
से अच्छी न रही। उसका प्रबंध संतोप-जनक न था और फौज पर खर्च भी 
बढ़ता जाता था। कई वार लड़ाइयाँ भी छिड़नी रही। परिणाम यह 
हुआ कि १८५७ तक सरकार के ऊपर कुल मिलाकर साठ करोड़ रुपये 
का क़र्ज़ लद गया। सन्‌ १८६० तक आमदनी का आधा हिस्सा 
पुलिस और फ़ौज़ पर ही खर्च हो जाता था। नमक, आयात-निर्यात और 
स्टाम्प पर कर बढ़ाने पर भी कुछ काम न बना। अतएव इस समस्या के 
सुलझाने के लिए जेम्स विल्सन साहव सन्‌ १८६० में विलायत से अर्थ सचिव 
([]०९८ 375८7) बनाकर भेजे गये। उन्हीं के समय से 
आधुनिक आर्थिक संगठन और सुधार का आरंम्भ होता है। उनके समय 
के पहले सरकार की आमदनी के, मालगुज़ारी (.900 ९ि०ए८०८८), 


ण् भारतीय शारान स्िकास * 


डाकस्ताना और तार--डाकराने का आरम्भ सन्‌ १८३७ 
से हुआ किन्तु सन्‌ १८५४ से इसकी बाक़ायदा बृद्धि होने लगी। सन्‌ 
१८५५ से तार का भी आरम्म हुआ और तब से बराबर उन्नति होती 
रही। किन्तु इन विभागों में खर्च बढ़ता गया और छाभ के बदले नुकसान 
ही अधिक होता रहा। इन दोनों से सन्‌ १९०२-३ में सिर्फ़ ५ छाख का 
फ्रीयदा हुआ। सन्‌ १९३३-३४ में इनसे ५ छारा के लगभग घाटा हुआ। 
किन्तु इनकी वृद्धि होती रही जिससे देश को आशथिक और अन्य प्रकार के 
अनेक छाभ हुए। अतएव इनके घाटे से इनके द्वारा प्राप्त छाभ का अनु- 
मान नहीं किया जा सकता। तथापि नकद फायदे की दष्टि से इन विभागों 
पर अभी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये नगण्य 

रेल--रेल का आरम्भ सन्‌ १८४० से हआ। चंकि रेलों के निकालने 
मे खच बहुत पडता और सरकार के पास धन की कमी थी अतएव उससे 
विलायन की कम्पनियों को ठेका दे दिया कि वे अपना धन लगा कर, जिंप 
पर सरकार उनको ५) सेकश सूद देगी, रेले खोले। सरकार ने जमीन 
मुफून मे दा। रेलो से पहले यर्थेप्ट छाभ न हुआ अतएवं आय-व्यय पर 

गहरा निरीक्षण करने पर भी सूद की कमी पूरी करने के लिए सरकार को 
भारा रकम अपनो गांठ से देनी पड़ती थी।सन १८७० से सरकार 
का स्वयं अपनी रेल निकालने की सूझो | इसके लिए भी पहले कर्ज लेने की 
आवश्यकता पड़ी। किन्तु उन्नति बड़ी ही सुस्त दिखाई पड़ी इसलिए 
सन्‌ १८७१९ से सरकार ने सस्थाओं के साथ साझा करके रेलें खुलवाने 
की प्रथा निकाली। सन्‌ १८८९ में सरकार ने अधिक प्रयत्न करने की 
चेप्टा की। इसके अलावा पुरानी कम्पनी का ठेका खतम होने पर सरकार 
ने उनको स्वय अपने अधिकार में लेने की नौति निकाली | (सन्‌ १९३ ०) 
तक ४०,००० हजार मील नक रेल की सडके फैल गयीं। और 
जितनी पुरानी ठेकेवाली कम्पनियाँ थी वे सरकार के अधिकार में हो गई। 
इस समय भारत सरकार का सगठन ससार के सबसे बड़े रेलवे संगठनों में 


९६ भारतीय शासन विकास 


बस्त्रों में परिवर्तेनों के कारण सफलता न हुई। उलटे खर्च वढ़ता गया। 
सन्‌ १८७६ में १७ करोड़ ४० छाख से, १९०४ में ३० करोड़ २० छात् 
और यूरोपीय महायुद्ध के कारण ६६ करोड़ हो गया | बड़े प्रयत्न करने 
से सन्‌ १९३० में ५५ करोड़ और अब लगभग ५० करोड़ है ।* 

कर्ज़ का सूद--ऊपर लिखा जा चुका है कि १८६० में सरकार पर 
६० करोड़ कर्ज था। युद्धों के कारण एवं रेछों, नहरों आदि के निकालने 
के कारण यह कर्ज बढ़ते बढ़ते सन्‌ १९१२९ तक १०७४ करोड़ तथा 
१९३५ तक १२३५६ करोड़ हो गया । इसमें से १७१ करोड़ तो ऐसे हैं 
जिन पर सूद देने के सिवा किसी भी लाभ या हित का साधन नहीं होता। 
सारांश यह कि भारत की सरकार को बारह करोड़ चौदह लाख रुपया 
केवल सूद में ही देना पड़ता है। इस कर्ज़ से उऋण होने के कोई लक्षग 
अभी तक दिखायी नहीं पड़ते। 

शासन का अन्य खर्च--केन्द्रिक सरकार पाँच छोटे सूत्रों का प्रत्रन्ध 
करती है। ये हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त), ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर 
मारवाड़, देहठी सवा और अन्दमन द्वीप॥ इसके अलावा राजनैतिक 
विभाग (+ठाल॑एए बाते 20760 726०फशध7९॥5), खोज 
(१९5८४।८॥), खेचर ((ए॥| ए३0०ा7) और वायुमण्डल विभाग 
([८८०70]02५), आदि अनेक विभाग उसके जिम्मे हे । इन मंत्र पर 
सन्‌ १९३ ४-३५ में १०३ करोड़ रूपये से अधिक खर्च हुआ । इनके अलवा 
पेन्शनों और माछलगजारी बसूल करने के प्रबन्ध पर भी सन्‌ १९३० में 
११ करोड़ १५ छाख खर्च हुआ। 


) डुसका विस्तृत वर्णत सेना विभाग के अब्याय में देखिए । 


२ अब अलाहदा सूबा हो गया हे। किन्तु इसका खर्चे इसको आमदनी 
से पुरा नहीं होता अतागब भारत की सरकार को कमी पुरी करनी पड़ती हूं । 


भारतीय शासन ब्रिकास 


जे 
३ 


शास्त्रों में परिवर्तेनों के कारण सफलता न हुई। उलटे खर्च बढ़ता गया। 
सन्‌ १८०७६ मे १७ करोंड ४० छाख से, १९०४ में ३० करोड़ २० लाखे 
और यरोपीय महायद्ध के कारण ६६ करोड़ हो गया। बड़े प्रयत्त करने 
से सन्‌ १९३० में ४७७ करोड और अब लगभग ५० करोड़ हे ।' 

कर्ज का सूद--ऊपर लिखा जा चुका हैं कि १८६० में सरकार पर 
६० करोड़ कर्ज था। युद्धों के कारण एवं रेलों, नहरों आदि के निकाह 
के कारण यह कर्ज बढ़ते बदलते सन्‌ १९२९ तक 2०७४ करोड तथा 
१९३६५ तक १०३०३ करोड़ हो गया | इसमें से १७१ करोड़ तो ऐसे है 
जिन पर सूद देने के सित्रा किसी भी लाभ या हित का साथन नहीं होता । 
साराश यह कि भारत की सरकार को बारह करोड़ चौदह राख रुपया 
केवल सूद में ही देना पढ़ता है। इस कर्ज से उऋण होने के कोई लक्षेग 
अभी तक दिखायी नहीं पहले । 

शासन का अन्य खर्च--करन्द्रिक सरकार पांच छोटे सूबों का प्रवत्ये 
करती है। ये हे पब्चिमोत्तर सीमा प्रान्त), त्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर 
मारवाइ, देहली सूत्रा और अन्दमन द्वीप। इसके अछावा राजनेतिक 
विभाग (क0ाएाएाश जाते ?एणीाएए्ओं 26७9श7प7९7७), खोज 
(०५९७८), खेचर ((0७॥| _०७३॥0०7४) और वायुमण्डरू विभाग 
([०९८०॥0०]०४५), आदि अनेक विभाग उसके जिम्मे हैं । इन संव पर 
सन्‌ १९३ ४-३० में १२३ करोड म्पये से अधिक खर्च हुआ। इनके अलाबी 
पेन्शनो और मालगजारी वसूल करने के प्रत्रन्त्र पर भी सन्‌ श्द्देश में 
११ करोड़ १५७ लाख खर्च हआ। 


3 इसका विस्तृत वर्णव सेना विभाग के अध्याय में देखिए । 


२ अब अलाहदा सूचा हो गया हे! किन्तु इसका खर्च इसको आमदनी 
से पूरा नहीं होता अतएवं भारत की सरकार को कमी पूरी करनी पड़ती हे 


ब+ 


४८ ४ जायत | हआ/ 


हज 


मना; गई। "इस सेसा को सह्या 33,6०० /ली गई, जोर इसमें कोजड 
अंगकी को ही भर्ती करने का विश वाया गंधा। खो अंसेज इसे भी 
होते हैं उन्‍हें निधभामसार जयमर पहने पर छोटा पर जाने के दिए सतत 
देसा बड़ता &। इसको शिक्षा उमर के अनुसार ही विरधीरिस की जोशी ८ 
और स्थानीय होती है। हर एक पान में इसके डिए जग जगा पर 
प्रबंध पिया गया 7 । 

अनुयर्ती सेसा में सेना के हुए एक सिभाग की लिश्षा देने का, जगे-- 
धदगवार, तोपरशानसा, इजीविगरिग, _रीफार्म, में 7फिद, सिंगनल ऑर्दि--+ 
का प्रबंध किया गया हैं। इस सेना का अन्सेफ भाग उसे स्थान के 
व्यवस्थित सेना-विभाग के अन्यर्गेत हैं । एसडी शिक्षा साल भर समय 
समय पर होती रहती हैँ और प्रतिदिन के हिसाव से कट बेसन भी 
मिलसा हैं। उस सेना में भरती होने की कीई निडिसत अवधि नहीं हैँ 
कितु फिर भी ४ बर्म के बाद या ४५ वर्ष की उमर हो जाने पर इसे इच्छानु- 
सार छोड देने की इजाजत है । 

इंडियन टेरिटोरियल फ़ोर्स--सेना में भारतीयों की सस्या बढाने के 
अभिषप्राय से हो डसका निर्माण किया गया है। उसे भारतीय सेना का एक 
अंग बना दिया गया है ओर “सी में से व्यवस्थित सेना के लिए 
भर्ती की जाती हे। इसका मख्य कर्तव्य देशसर्क्षा ही हैं। यह बताया जा 
चुका है कि यूरोपीय महायुद्ध के समय में देशरक्षा के अभिप्राय से स्वयसेव्कों 
बंप दल बनाया गया था। यह सेना उसी दल का नवीन संगठन, इस्लेड के 
पुराने मिलीशिया के आधार पर हैं। 

इंडियन टेरिटोरियल फोर्स में आजकल १८ प्राल्तीय वेटेलियन, 
३ शहरों की यूनिट (797 ॥॥0), ११ यूनिवर्सिटी ट्रेलिग कोर और 
एक मेडिकल ब्रांच हैं। प्रान्तीय बेटेलियसन का अभिप्राय उसे व्यव- 
स्थित सेना के ही रूप में लाना है। अतएवं इसकी जिम्मेदारी अधिक है । 
आवश्यकता पड़ने पर इसी में से व्यवस्थित सेना में सैनिक लिये जायेंगे । 


है 


१३२ भारतीय शासन विकास 


ही में पहली जून १९३५ को क्वेटा में भयंकर भूचाल आया जिसमे हजारों 
व्यक्ति मरे एवं घायल हुए। इस अवसर पर भी हवाई जहाजों ने अनुपर्म 
एवं प्रशंसनीय सेवा की है। 

इंडियन एयर फ़ोर्स--सेना के अन्य विभागों की तरह हवाई जहाज 
के विभाग में भी भारतीयों को स्थान मिलने लगा है। सरकार के हारा ८ 
अव्ट्वर सन्‌ १९३२ में इंडियन एयर फ़ोर्स भी स्थापित कर दिया गया हैं 
क्रेमवेल के कालेज में भारतवासियों के लिए भी संख्या निश्चित हो गई 
है। आशा की जाती है कि कुछ वर्षों के बाद इंडियन एयर फ़ोर्स' अच्छी 
उन्नति कर लेगा। 

सेना विभाग का शासन प्रबंध--काउंसिल सहित गवर्नर जनरल 
ही सेना विभाग के शासन प्रबंध का अन्य विभागों के समान प्रधान है । 
कितु सेना के संचालन एवं नीति नियंत्रण का सारा भार कमांडर-इम- 
चीफ़ के ही हाथों में हैं । कमांडर-इन-चीफ़ अर्थात्‌ भारतीय सेना कीं 
प्रधान सेनापति वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य और अपने विभाग 
का प्रधान है । इसके आधीन थलसेना, जलसेना, वायुसेना आदि सर्वे 
विभाग हूँ । सेना संबंधी नीति आदि के लिये प्रधान सेनापति का मेवे 
सीधे इंगलेड के युद्ध विभाग (१४४४ (0#८८) से ही संबंध हैं । 

प्रधान सेनापतिके परामर्श और सहायता के लिये ४ सदस्यों की 
एक छोटी सी समिति हैं । इसका सभापति स्वय प्रधान सेनापति है तथा 
क्वार्टर मास्टर जनरल, मास्टर जनरल आफ आईिनेस, सेना विभाग की 
भारत सरकार का सेक्रेटरी (5टटाटाग्राएं छ ॥€ (70एथए/टाएं 
06 [एतीं4 40 6 अप्याए 7269270॥7श70) और सेना संबंधी धन 
का अर्थ मंत्री (सिगवाालंत्री 'तराइटा छा 3तिापयाएं शिग्रप्ाएट) 
इसके सदस्य है । 

सेना खर्च (777 75७9९ए०(पए८)--योरोपीय महायुद्ध के पहिले 
(१९१३-१४) सेना विभाग पर २९ करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय होते थे । 


०2% भारतायगं धाराद विशरर 


धिभाग , दूसरे को एडजटेट जनरख विभाग, सीगदे को वयार्टर माहदर 
जनरख' तथा चौसे को मास्टर जनरल आक आदउििनेंस लिभाग' कहो 
है। पहिले विभाग के काम सेना की नीति निश्चित करना, देशहरक्षा है 
लिये उचित स्थानों पर सेना की नियूक्िति ओर सैसिक शिक्षा का प्रमंध 
आदि करना है। दुसरे विभाग के अंतर्गत सै सिकों की भर्ती करना, अफसरों 
की नियुतित, सेना की लबदीली, उसकी व्यवस्था, सैसिक सिकित्सरों का 
प्रबंध करना आदि है। तीसरे बिभाग का कार्य रसद आदि पहुँताता 
है। सोया विभाग बस्तर, साजसामान, भोजन की सामग्री, अस्प्रशसत्र 
आदि युद्ध की सामग्री का प्रबंध करता है। इनके अतिरिक्त और भी 
छोटे विभाग तथा अफसर है जिनमें उजीनियर उन चीफ़ सैनिक सेक्रेटरी 
विद्येप उल्लेखनीय हैँ । 

निम्नांकित नवझे से सैनिक शासन की श्खत्य स्पष्ट हो जावेगी-- 


आठवों अध्याय 
शान्ति ओर न्याय 
पुलिस 


अंग्रेजी राज्य के पहले अर्थात्‌ मुसलमानी काल में पुलिस का काम तीन 
हिस्सों में बेटा हुआ था। शहरों विशेषतः बड़े शहरों का प्रबंध कोतवाल 
के हाथ में था। उसकी सहायता के लिए सिपाही होते थे। छाहर के बाहर 
बड़ी सडकों आदि का प्रवन्ध फौजदारो के हाथ में था। सड़कों और रास्तों 
पर झान्ति रखना उसके कर्तव्यों में था। सरकार में शान्ति रखने का 
भार अमल गुजार पर रहता था। उसके निरीक्षण में गाँवों में पुलिस का 
काम मुकद्रम और चौकीदार करते थे। इस प्रवन्ध में सूत्रों की परिस्थि- 
तियो की विभिन्नता के कारण कुछ हर फर भी कर दिया जाता था। देने 
साधनों के अछावा गुल सर अर्थात खवफियां पुछिस भी रहती थी जो प्राय: 
कैन्द्रिक शासन के निरीक्षण में थी। मुगल साम्राज्य के जीर्णशीर्ण हो जाने 
पर उनका य्रुलछिस प्रबन्ध भी विगड़ गया। पद्यापि पुराने नाम के पदाधि- 
कारी थे किल्‍तू शायद गांव के नीकादार का छाड़ कर रात्र कर्तव्य बिमरा 
ही नहीं किल्‍तु अत्याचार करत दस थ। जमीदारा के हाथ में अधिक घवित 
चली गई और व जोर कामा # शाथ पूृछिस के काम भी स्वेच्छानुसार 


करन छग । 


” स्रे का भाग जो कमिदनरी अथवा जिले की सरह होता था । 
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हैँ हिनतु जिले की पुलिस के संगठन आदि विपयों में यह अपने से ऊपर 
पुछिस विभाग के अफ़सरों का मानहत है। जिला के एस० पी७ की सेरा- 
यता के लिये बड़े शहरों में एक असिस्‍्टेन्ट एसग्पी० (/.$.7.) भी रस 
दिया जाता है । किन्तु साधारणतः एस०७ पी ० के नीचे डिप्टी-सुपरिन्ट्डेस्ट 
पुणिग होते हे जो प्रायः हिन्दुस्तानी होते हैं। ये लोग जिछे के एक हिरेगे 
के: प्रचस्धक होते हें और अपने हस्कों में दौरा करके निरीक्षण करती हैं| 
प्रपेक हनओ में कई थाने होते हैं। थाने का अफसर थानेदार होती है! 
धानेदार की सहायता के छिए नायब, दीवबान, कान्सटेजल, सौगीदार 
बाद रहो हैं । थाने के अन्दर कई पुछिस की चौकियाँ होती है जिनमें 
है5 कासारेबाद और कई कारसलेबछ रहते हैं। गाँसों में पुठिस चौकीदार 
हहले है। उस प्राधर छहरों से छेकर गाय तक पुलिस का जाल फश 
श्यी 

एस सरवत्थ गे सद्े जाने ला साहिस कि प्रसीरेस्सी टाउल्स (कट 
हा, वान:, गद्ास) का पुलिंग प्रचस्प सक्ष की साधारण पुलिग के रगि* 
हल हे साहर है धवति वह हस्ोपयडर जनरल आस पलिस के दाशा तिर्श 
वि न हो ह। उस हह़रा की पुलिस का इसिलास भी कुछ सिम हें। 
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कार बढ़ाकर उसकी उपाधि [9977८ खाते $९५5५075 [एवे६८ 
कर दी । इसी प्रकार हिन्दुस्थानी कमिइनर को मुख्य सदर अमीन 
(लए 54047 शत) की उपाधि दी। ये ही आगे चलकर 
सन्‌ १८६८ में 5प9070॥7962 ]ए००४८ कहलाये। इनका पद [)567८ 
ध70 $८5४075$ जज के नीचे होता है। छोटे मामलों को तय करने 
वाली (0प% 0० रिट्वुपट८४४४ सन्‌ १८५० में #गगक्यों (४०४९ 
(007४ के नाम से संगठित कर दी गई । 

मद्रास में १८०१ में और वम्बई में १८२६ में मेयर कोर्ट के बदले 
सुप्रीमकोर्ट बनी। सन्‌ १८६५ में दोनों सूवो में भी हाईकोर्ट और १८६६ 
में इलाहाबाद में हाईकोर्ट क़ायम हो गये । बाद को अन्य पूत्रों 
में जो* हाईकोर्ट बने हैं वे सन्‌ १८६१ के पालिमेंट के एक्ट के ही आधार 
पर हैं। इसके बाद पालिमेंट द्वारा नहीं कितु गवनेर जनरल की काउन्सिल 
द्वारा चीफ़ कोर्ट और जुडीशियल कमिश्नर कोर्ट की स्थापना भिन्न भिन्न 
समय में अन्य सूबों में की गई। सन्‌ १८६५ से १८७५ के बीच में सव जगह 
दीवानी अदालतें एक ही ढंग की कर दी गई । 

सन्‌ १९३५ के एक्ट के अनुसार जब भारतमें फ़ेडरेशन स्थापित 
होगा तब देहली में फंडरल कोर्ट (#€तटाओं (0प४) नामक एके 
ऐसी अदालत बनाई जायगी जो फेडरेशन सम्बन्धी कानूनी मामलों अथवा 
सूबों और रियासतों के पारस्परिक या केन्द्रिक शासन के झगड़ों का 
निर्णय करे। इसमें एक चीफ़ जस्टिस आव्‌ इण्डिया और छः जज होंगे । 
जिनकी नियुक्ति सम्राट्‌ करेंगे। इस अदालत के फ़ैसले के विरुद्ध कुछ णर्तों 
पर इंग्लेंड की प्रिवों काउन्सिल में अपील की जा सकेगी । 


* पटना का हाईकोर्ट सन्‌ १९१६ में, छाहौर का १९१९ में और 
नागपुर का १९३६ में बना । 
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गये । इसी काल में (१७९३) फ़ौजदारी के क़ानूनों का भी प्रथम 
संस्कार किया गया। । 

लार्ड वेलज़ली के समय में कलकत्ते की निज़्ामत अदाछत में गवर्नर 
जनरल ओर उसकी काउन्सिल के सदस्यों के बजाय तीन अंग्रेज जज 
नियुक्त कर दिये गये। अन्त में सन्‌ १८६२ में यह अदालत सुप्रीम कोर्ट 
के साथ मिलकर हाईकोर्ट के रूप में आ गई । 

संगठन 

गाँवों में मुक़्म अभ्वा पंचायत दीवानी अधिकार के साथ ही 
फ़ोजदारी अधिकार रखती है। मद्रास में जहाँ ये संस्थाएँ पुरी तरह विक- 
सित हैँ ये छोटे झगड़े आदि का फ़ैसला करती हैं। वह थोड़ा जुर्माना एवं 
कुछ घंटों के छिए क्द भी कर सकती हैँ। सीण्णी० में बिलेज बेंच को 
१०) से २०) तक जुर्माना करने का अधिकार हैँ। रान्‌ १०२५८ में १३९२ 
मुक्तहम और २३२६ पंचायवें भारत में फ़ोजदारी अधिकार रगते थे। 

गाँवों से ऊपर तहसीलों में सनायब तसहीलदार और तहसीलदार 
को भी फ़ोजदारी के कुछ अधिकार प्राप्त हं। प्राय: तटगीलदार दूरा* 
दर्ग के मजिस्ट्रेट के अबिकार रखता है। नगरों में अवैननिक मजिस्ट्रेट 
भी रख दिये जाते हैं जो फ़ौजदारी के मुकदमे करते हैं। 

तहसीलों के ऊपर जिले के एक विभाग का अफसर होता है जो सब- 
टिवीजनल मजिस्ट्रेट कहलाता है। इसको प्रायः प्रथम दर्ज के मजिस्ट्रेट 
॥£ अधिकार प्राप्त हू अथति ये १०००) जुर्माता भीर दा बर्ष तक की कद 
कार सकते हूँ । 

उपर्यक्स फ़ीजदारी के अफसर जिछा मजिसदेद (कलयटर अथवा 
डिटी कमियनर) की अध्यक्षता और निरीक्षण में रहते है। सद्यवि खिला 
मजिस्ट्ट का फोजदारी के पूर अधिकार £ किन्तु अनेक कामा में फूरी 


नवाँ अध्याय 


जनोपयोगी विभाग-क्रषि, शिक्षा, पब्लिक 
बक्से तथा सिंचाई, सफ़ाई एवं आबकारी 


426कुशापगलांड.. छत पार एपाए--.4 870प्रॉप्पट, 
रिप्छाट छत. एकका.... फरसंहिगाणा,.. इव्र्ॉध्राणा, 
टाइट 6 सितेप्रटा07. 


कृषि-विभाग 


हमारा देश कृषि प्रधान है! प्राचीन काल से ही शासक क्ृपि की ओर 
विशेष रूप से ध्यान देते चले आये है । भूमि कर ही जञासकों की आमदनी 
का प्रधान साधन रहा हँँ। वर्षा कम अयवा अध्रिक होने के कारण देश्ष में 
भयंकर दुर्भिक्ष की सदैव ही आश्ंका बनी रहती हैं। प्राचीन काल में आवा- 
गमन के साधनों का अभाव होने के कारण तथा सिंचाई की विशेष सुविधा 
न होने से दु्िक्ष बड़े भयंकर होते थे। दूरी के कारण दुभिक्ष पीड़ित लोगों 
को समय पर सहायता पहुँचाना असाध्य हो जाता था। इसके अतिरिक्त 
देश में वेजानिक ढंग से खेती बारी न होने के कारण उपज में भी विशेष 
वृद्धि नहीं हो सकी। सन्‌ ५७ के विद्रोह के कारण देश में बड़ी अश्यान्ति 
फैली जिससे खेती बारी में अनेकों बाबाएँ उपस्थित होने लगीं। प्रजा 
की सुविधा के विचार से लाई केनिग ने काइतका री एक्ट के अनुसार बंगाल, 
बिहार, यू० पी० और सी० पी० के किसानों के अधिकार निश्चित कर 
उनकी बहुत सी कठिनाइयाँ दूर करने का प्रयत्न किया। 
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झ 


किया। दो वर्ष उपरांत पूसा में वैजानिक रीति से खेती की उन्नति के लिए 
एक विशेष कालेज खुला। इस कालेज में बड़े बड़े वैज्ञानिक खेती की 
उन्नति के लिये नये उपायों की निरंतर स्लोज किया करते हैँ। इसके 
अतिरिवत लाठ करन ने शिकागो निवासी हेनरी फ़िलिप्स महोदय के 
देये हुए ३० हजार पींड के दान का बड़ा भाग भी खेती की उन्नति के लिये 
दे दिया। सन्‌ १९०५ ईस्वी में भारतीय कृषि सबिस का आयोजन हुआ। 
इसी वर्ष से सरकार ने २० छाख रुपया प्रतिवर्ष क्ृपि की उन्नति के लिए 
देना आरंभ किया। इसका प्रधान लक्ष्य नवीन साधनों की खोज, प्रयोगों 
द्वारा शिक्षा देना एवं प्रान्तों में कृषि के कालेज खोलना था। उस रामय 
से निरंतर इसकी उन्नति होती जा रही है 

गन्‌ १००७ में ही सर सेसून. जे देबिद्र ने हिन्दुस्तानी माध्यम से कृषि 
वी शिक्षा देने के छिए बम्बई सरकार को ७३ ड़जार पीौड दान दिया। 

भारतीय कृषि विभाग का आधुनिक संगठन-->सस १९१०९ के सुथारों 
गे जइज्द्धीस कृषि विभाग का क्षत्र निश्नित 28 यया | सन 5४ से सरयार से 
कषपि की उन्नति की जाल करते के छिए एक कर्सीडन लिया किया जिसकी 
सिफारिश के अनुसार अगल यंत उर्तीरहियड को ल्स जहा हमिय्सर 
स्खि्स!' सलागक सरखा बलाशी गई । दस का ठच्शिद ॥# दो भाग ४-( १) 
परयकारिणी, (०) एडवबाइजराी बात प्रव कआारिणा मे - सदस्य 2 ॥। 
थे हगे प्रकार #ं --वायसराश का प्रवभ वरिणा सॉतात क# कि विशाग 
्‌ मस्वर जा इसका सांनोपलि 2, सूरवार दरा निधाल किया गाया 
पिलिरपड ते सिनिसललटिय ऑफिसर जा हा राव 2 ह 448 बड़ 
कह आर के. पं अजया कक आप, > -अआॉर्कय-: अॉजेंग्बाएका 


ह आज जिद हे जिगर ढे चना 77 प्‌तनिय / का ((/॥[ह 46 ६६ 


४ उरी + 7 औूत 4? 8 7.४. /. १ + [4 [।/3)/ 47 7. 


डे. ५»+ ४२ रह हर 4 एतयतयधयूरटर ४-४ के है दही 87 45१ ४ 


६ औ# याद दाह $ घर इ$ ४ 754 ;;«७ २ ॥ 649६ # 4 २»१ # ह्न््ह रे 
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# 


इंस्टीट्यूट तया क्ृपि विज्ञान के कालेजों को घन से तथा परामर्श से सहायता 


जाती हैं। इस काउन्सिद का कृधि विज्ञान संबंधी हर एक संस्चा | 


ब्क 


छक्रक हन--'कन्नह छु-- पल 40 आक>- हुई व्यवहाम-ग्गाइुक, क्र 'अमायकम्युक 
के सा हा बव्यवह्नार हू; ताह वह सस्या सरकारा या सर सरकारों था 55॥ 


कल 


न्थासनतों की हो क्यों न हो। प्रांत की तथा देशी रियासतों की संस्थार इस 
का उन्सित्ठ के पास प्रान्तोय सरकारों था गसियासनों के द्वारा जपनी याजना 
(स्कोम ) सेजती हूं। एडवाइज़री बोई उन पर विचार कर काउन्सिड 
की प्रतंधकारियी के पास अपने [ सिफ़ारिय नजता है । बदि योजना उचित 
तथा लामदावक समझी गई सो सरकाराो कोप से संस्या को आई गधथिक सहायता 
मिच्च्ती हूँ। 

क्रपि संबंधी अनेक वियय हें। अतगव उसे पर विचार करने तथा 


क््पि का उन्नाति एव सस्याआ का जांच करन के खिए काउान्सल ने कुमेटियां 


बना रखी हैं । आजकल ऐसी ८ ऋमेटियाँ हे जिनमें झक्कर कमेटी 
(5प9827 (0्ार€८ | , फ्दिदाइज्जर कमेटी (८ा॥8875 (077- 
प/7८८), छोकस्द कमेटी (7,0८ए५६ (07 णांप८ट), आइडल ऋषधिय 
(()3] (7#ए४शांग१) इंइन्ट्रियद्त कमेदी ([एठ05ए7ं9 (70777776८) 
तथा केटल् ब्रीडिंग कमी ((आएंट फेल्ल्पी2ए (०एणांघ८८) 


< 50 032 न अर >व्य सब-कमेटियाँ 
मन्च्य ह्ट्द हे । इनक्त <4”"(“3। *१०4“+ * ०५ “4 दर द् न्थ संच्न्चः सा ट्य्या 
ध्ठ 


/0॥2 


आवशधच्यकतानसार वना नी जानी हे । 
भारतीय व्यवस्थापिका सभा क्ाउन्सिल के खर्चे के अतिरिक्त २५ 


लान्व र्पया नाना संन्ाना जया: “ननग कं बकनक 5 2 वन्नां ६... डक का-ममत अमल, थी, अकमनमामक न्दाो चाा न्पया ##० 8 की आ सच्ाना ले 
लानत रुपया संल्ाना चचा वन्ञषानक्ता खाज के लिए ४ चलाख सवा सजाया 


_अन्‍-क०»«न्‍नयुश कमान की. का 


न हि री ग्द - क्र: का अद्ाकर लात क्रापि 
और देती हैँ। काउन्सिल देश की क्लोपि सस्थाओो में ऐक्च बढ़ाकर हकृस 
की उन्नति का प्रयत्न करती है । इसके कार्यो को देखकर आजा 





कि यह कुछ ही वर्षो में कृषि तथा ग्ररीव किसानों को उच्त 
सफखता प्राप्त कर लअगो। 
#ऋ. र्क़ाः विभाग #कथ 5 ६, 2 अाक अनमार पानतीय 
प्रान्ताय ऊँ धवनाय--सखन्‌ १९२१? कक एक के अलुधाड अत 
कृषि विभाग मंत्री के आधचीन हैं। इसका प्रधान अफ़्सर अवरक्‍दर आाक़ 
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विभाग के अंतर्गत स्कूलों का निरीक्षण इंस्पेक्टर करते हैं। ये अपनी रिपोर्ट 
तंयार कर डायरेक्टर के पास भेजा करते हें। इनका कार्य डिप्टी इंस्पेक्टर 
आफ़ स्कूल्स के कार्यो का भी निरीक्षण करना है। ज़िले के स्कूलों की 
देख रेख डिप्टी इंस्पेक्टर करते हैँं। ये इंस्पेक्टर को स्कूलों के संबंध की 
रिपोर्ट भेजा करते हँँ। म्यूनिसिपेलिटी तथा डिस्ट्क्टबोर्ड के स्कूलों का 
भी निरीक्षण ये करते हैं। 
शिक्षा विभाग के उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त एक और कर्म- 
चारी होता हैँ जिसे सेक्रेटरी हाई स्कूछ वोडे या सेक्रेटरी हाई स्कूल एन्ड 
इंटरमीडिएट बोर्ड कहते हें। इसका प्रधान कार्य परीक्षा एवं पादय 
विपयों तथा पुस्तकों को निर्धारित करना है। इनकी सहायता के लिए 
अनेक कमंचारी होते हँ। पाठ्य पुस्तकों तथा विपयों के निर्वारित 
करने के लिए छोटी बड़ी अनेको कमेटियाँ हे । 
विश्वविद्यालय का प्रमुख पदाधिकारी वाइस चासलर कहलाता हैं 
जो प्रवंध कारिणी (£%डटट्पाएट (:०प्गालां 67 $०7०४८) के 
क़ानून प्रस्ताव आदि के अनुसार संस्था का नियत्रण करता हैं। वाइस 
चांसलर वेतनिक या अवैतनिक होने हें। इन्हे कही तो सरकार नियक्‍त 
करती हैं और कही इनका चुनाव होता हैं। वाइस चासलर के ऊपर 
चासलर होता है जो प्रायः प्रान्त का गवर्नर ही रहता हैँ। किसी 
किसी विश्वविद्यालय के--जेसे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 
यूनित्रसिटी---चासलर राजा महाराजा या धनीमानी व्यक्त भी होते हैं। 
विश्वविद्यालय का प्रवध करने के लिए एक समिति होती है जिसे 
प्रबंधकारिणी समिति (६€८पएएट (:०फ्ाटा ०07 5८74०) कहते 
है। इसका सभापति वाइस चासलर ही होता हैं। परीक्षा, दफ़्तर के कार्य 
तथा अन्य प्रकार की देख भाल “रजिस्ट्रार' करता हैं। उच्चशिक्षा कई 
अद्धों मे विभक्‍त की गई हँ--जैसे आटस, विज्ञान, क़ानून, मेडिसिन 
इत्यादि। प्रत्येक अज्भ का एक एक अधिपति होता हईँ--जो उस के 


दल ब्न्‍हीरे 
+ 
का 


+ 
भर 
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विभाग न था। मिल्टिटरी बोर्ड का कार्य क्षेत्र केवल सेना संबंधी ही था । 
पंजाब में नहरों आदि का कार्य पहले से ही हो रहा था अतः पंजाब विजय 
के उपरांत सन्‌ १८४९ में पंजाब प्रान्त में पह्लिक ब्र्स विभाग व्यवस्थित 
रूप से स्थापित किया गया जिसके प्रधान इंजीनियर छेफ़्टनेंट कर्नेल 
नेपियर नियुकक्‍त्त हुए।इस समय सेना संबंधी इमारत, सड़कें आदि के 
सिवा अन्य सड़कें, सरकारी इमारत तथा सिचाई के साधन आदि की 
आवश्यकता की ओर भी कंपनी का ध्यान आक्ृप्ट हो रहा था। देश में 
रेल, तार आदि का भी आयोजन करने का प्रयत्न किया जा रहा था। 
अतः सन्‌ १८५० में सरकार ने पब्लिक वर्क्स के लिए एक जाँच 
कमीशन नियुक्त किया। 

इस कमीशन ने मिल्किटरी बोई के स्थान पर प्रान्तीय सरकार के 
नियंत्रण में ही सिविल नथा मिलिटरी दोनों प्रकार के कार्यो के लिए एक 
ही पब्लिक बक्स विभाग खोलने का प्रस्ताव किया। इस विभाग के लिए 
एक चीफ़ इंजीनियर तथा उसकी सहायता के छिए सुपरिस्टेडिंग, एक्जी- 
क्यूटिव तथा असिस्टेंट इजीनियर आदि नियक्त करने के लिए जाँच कमी- 
शन ने सिफारिश की। इस स्पोर्ट के अनुसार बंगाल में पब्लिक वर्क्से 
विभाग खोला गया। धीरे बीरे लाई इलहौजी के शासन कार के अत तक 
प्रत्येक प्रान्त मे पब्लिक वर्कस थिभाग स्थापित हो गयें। इन विभागों का 
कार्य इमारत, सडक आदि बनवाना और सरक्षण करना था। केवल 
पंजाब और यू० पी० प्रान्तों मे इस विभाग के अतर्गत सिचाई कार्य भी 
था। इस समय रेल बनाने के लिए जमीन की नाप आदि आरंभ हो 
चुकी थी तथा कुछ रेल लाइन बन भी चुकी थी। 

सन्‌ १८५४ ईस्वी में भारतीय सरकार से पक्लिक वर्क्स विभाग के 
सेक्रेटरी का पद स्थापन कर केन्द्रीय पब्लिक वर्क्स विभाग की रचना की। 
रेल विभाग भी इस विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। इसका कार्य 


- प्रान्तीय पब्लिक बर्क्स विभाग का निरीक्षण, रेल संबंधी कार्यो की देख 


ही 
हि 
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के आधीन हैं। प्रधान इंजीनियर के नीजे कई संपरस्टिदिय इंजीनियर 
होते हे। इनकी संख्या सब प्रांतों में एक सी नहीं हैं। मच्य प्रदेश 
में सड़क इमारत विभाग के तीन सुपरिटेडिंग इंजीनियर हैं। प्रत्येक अपने 
डिवीज़न के कार्य का निरीक्षण करता हैं। इनके आधवीन प्रत्येक जिसे 
में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है जिसका कार्य जिन की सरकारी इमारतों 
सड़कों आदि की मरम्मत तथा निर्माण के अतिरिक्त म्यूनिसिपेख्िदी 
और डिस्ट्रिक्टबोई के इमारत-सड़क विभाग का नियंत्रण करना हैं। 

म्यूनिसिपल्ल इंजीनियर, वाटरवक्स इंजीनियर आदि की नियुक्त्ति में 
स्व्रीकृति देता हैं। इसका नियंत्रण इसी प्रकार है जिस प्रकार सिविल 
सर्जन का सफाई और स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर है। एक्जीक्यूटिव 
इंजीनियर के आधीन अनेको ओवनरसियर सत्र ओवरसियर आद्रि हेँ। 

सिचाई घिभाग-सिचाई विभाग के प्रान्तीय सेक्रेटरी के आवीन 
भी डिवीजन सुर्पास्टेंदिंग इजीनियर ह्े। मध्यप्रात मे इनकी भी संख्या 


प् 


न्क क्् _ क. +्षि इंजीनियर 
३ है। इनके नीचे भी एकक्‍्जीक्यटित इजीनियर असिस्टेद इंजीनिबद 





ओवरमसियर सत्र ओवरसियर आदि अनेका कर्मचारी हें। 

सिचाई विभाग ता क्ार्य नहरें खदबाना तथा उनको रक्षा का प्रतध 
करना है। सिचाई की आवधद्यक्रता तथा उपयोगिता प्राचीन समय से 
शासक मानते आये हे। मसल्मान शासकों ने अनेकों कुर्फ, ताह्यब, नहेंरे 
आदि सिचाई के निमिन्न बनवा कर दुलिक्ष रोकने के उपाय किय। 
अंग्रेजी कान्ड में इस ओर विद्येप उन्नसि हुई है | देश से अनका बढ़ा बड़ा 
नहरें और जन्ठाशय बनाने में सरकार ने सालाना धन देना आरभ किया 
सन 2८०४३ के पहिले वह रक्षम केवल ५» » छाख रपये वी । सन्‌ श्स 
साख, 2८०२ में ८५७ छाख और उसके बाद बढ़ा कर १२५ छा बापक 
देना आरभ कर दिया है। सन १२०८ तक सिंचाई के लिये नहरें, जल्य- 
शब आदि बनवाने मे छ्गसग १ अरब रूपया ठप्य हो गया जिससे २ कराह़ 
29० साख एकड़ जमीन प्रतिवर्ष सीची जाती थी। सन्‌ 2* मे सिचा् 
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का ब्रिचार हुआ। आधुनिक रेल की सद़ये उसी नफ॒शे के आधार पर 
तेयार हुई हे। 

भारतीय रखते के इलिहाय को ४ भागों में विभक्‍त किया जा सकता 
हैं“ (१) सन्‌ १८६९ के पूर्व, (२) १८६९ से १८८० तक, (३) १८८०८ 

८९३ और (४) सन्‌ १८९३ के पश्चात्‌ । 

भारतीय रेलवे साइन बनाने में भारत सरकार ने आरम्भ से ही योग 
दिया। टस संबंध में सरकार ने “गारंटी सिस्टम” की नीति आरमः 
की। सरकार ने रेलवे कम्पनियों को खर्त की रकम पर ५ प्रतियत ब्याज 
देने की गारंटी दी और इस नीति के अनसार सरकार ने इंग्लेंड की कम्प- 
नियो को भारत में रे खोलने का ठेका दिया। इसके अनसार रेलवे कम्प- 
नियों से ज़मीन का सत्य नहा लिया गया! कम्पनियों यह गारंटी दी 
गई कि उन्हें ्थागत रकम पर '“ प्रतिद्यत प्रतिवर्ष अवच्य ही लाभ होगा। 
लाभ म॑ कमी होने पर सरकार ने उस अपने कोप से पूरा करने का वचन 
दिया। इससे अधिक लाभ होने पर कम्पनी ने अधिक लछाभ का आधा 
हिस्सा सरकार को देना स्वीकार क्रिया। निश्चित समय (२० या ५० 
वर्ष) के बाद कम्पनी की रेले खरीद लेने का भी सरकार को अधिकार 
था। इसके अतिरिक्त कम्पनी को यह भी अधिकार था कि बह कोई भी 
रेलवे छाइन ६ महीने का नोटिस देकर इच्छानसार सरकार को बेच सकती 
थी। इसके अतिरिक्त कम्पनी भारत सरकार के ही आदेशानुसार रेल- 
मार्ग तथा नियमादि बनाने के लिये बाध्य थी। उस अपना हिसाव भी 
सरकार के पास जाँच पदतालछ के लिये भेजना अनिवार्य था। इस प्रकार 
कम्पनियों ने कुछ ही वर्षो में लगभग १८०० मील रेल-मार्ग बनाया | 

सन्‌ १८६८ ई० में कलकत्ता और साउथ ईस्ट रेलवे, हानि होने के 
कारण सरकार को खरीद लेनी पड़ी। इसी समय से सरकार की निजी 
रेल होना आरम्भ हआ। गारटी सिस्टम के कारण सरकार को प्रति वर्ष 


"जज 


चहुत हानि उठानी पडती थी। सन १८६०९ ईस्वी लक सरकार को १६ ड् 
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अथवा व्यवन्यापिका सभा के सदस्य अपना अयना स्थान त्याग देने के 


के 


एक वर्ष वाद ही इस समित्रि के सदस्य हो सकंगे। सदस्य प्रायः पाँच 
वर्षों के लिये नियुक्त होंगे। अवधि पूरी हो जाने पर फिर नियुद्वित 
हो सकेगी, किन्तु पाँच वर्ष से अधिक नहीं। समिति का निर्णय वीदों 
द्वारा होगा। चूंकि समिति में गवनेर जनरतठ के मनोनीत सदस्यों की 
संख्या अधिक होगी और गवर्नर जनरलूू इच्छानुसार जिस सदस्य को 
चाहे हटा भी सकेगा इससे स्पप्ट हँ कि समित्रि बहक ने सकेगी यही 
नहीं अपने कार्य क्षेत्र से संवन्‍ध रखने वाले मामन्तों में गव्तर जनरूू जो 
आजा देंगा उसका प्रतिपालन समिति को करना अनिवार्य होगा । हिन्‍्तु 
साधारण नीति फेडरर गवर्नमेन्ट ही निश्चित करेंगी जिसके अनुसार 
“रेलवे आयारिदी” को आचरण करना होगा। रेलवे आधारिदी गवर्नर 





जनरल के निरीक्षण में वस्तुतः स्वाधीनता पूर्वक काम करेगी । 

रेलबे आथारिटो की एक कार्यकारिणो होगी जिसका अधिपत्ति 
“बीफ रेलवे कमिम्नर" होगा। उसकी सहायता के किये एक अर्थ कमिब्नर 
(ब्रएलंगे (-0ागराग्ञा55076८7) सहेगा। इन दोनो की नियक्रित गवर्सर 
जनरल करेगा। इनके अल्याबा रेडवे चीफ कमिब्नर की सिफारिश से 
और उसकी सहायता के लिये अन्य क्रमिइनर रेलवे आशथासिटी नियुक्त 
कार देगी । 

इन संस्थाओं के अलावा दो अन्य सस्धाएँ भी उल्लेखनीय हें। एक 
का नाम हैं “रेलवे रेट्स कमिटी (क्िवाछए ए/०५ ००7776९८) 
इसके सदस्यों को भी ग> जनरल ही नियकत करता है । इसका कर्तव्य हें 
कि भाड़े महसूल्त और आवागमन सवंधी मामलों पर रेलवे आशथारिटी 
को परामर्श दिया करे। दूसरी सच्चा है रेलवे ट्राइब्यूनल (किक्षा।फावए 
पृफफणतवव3।) जिसमे एक सभापति और दो सदस्य होगे । इनकी नियुक्त 
भी ग० जनरल ही करेंगा। सभापति फेदरल कोर्ट के जजों में से ही 
पाँच वर्ष के छिए चुना जायगा। रेलवे ट्राइब्यूनल फेडरेसल रेल आयारिटी 
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की । आगरे का ताजमहल, दिल्ली, फ़तहपुर-सिकरी आदि स्थानों के 
प्राचीन क्रिछि और महल मुसलमान काल की कारीगरी के बढ़िया नमूने 
अभी तक हैँ। इस काल में व्यापार की बहुत उन्नति हुई । ढाके की मलमल 
दूर दूर देशों में जाकर भारत की कपड़ा बुनने की कला का परिचय देने 
लगी। चीन, तिव्वत, अफ़ग्रानिस्तान, फ़ारस, ईरान आदि देशों से ही 
अधिकतर व्यापारिक संबंध था। मुसहमानी काल में देश की हस्तकला 
कदाचित्‌ उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँच चुकी थी। 

अँग्रेज़ी काल में देश के व्यापार कला-कौशल, व्यवसाय आदि में . 
अद्भुत परिवर्तन हो गया। सर्वत्र आने जाने के मार्ग खुछ जाने से एवं 
विदेशियों के संसर्ग से देश के व्यापार तथा ज्ञान में विश्ेप वृद्धि होने 
लगी। यूरोपीय जातियों ने भारत से सोना चाँदी आदि घातुओं के बदले 
मसाले, कपड़ा आदि ले जाकर अपने देशों में बेचना आरंभ किया। 
देश में बंबई, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, कराँची आदि बंदरस्थानों की नीव॑ 
पड़ी। स्थल मार्ग की अपेक्षा अब जलमार्ग के द्वारा ही व्यापार अधिकतर 
होने रगा। धीरे घीरे भारत का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ 
में आगया। 

इसी समय संसार में नवीन युग आरंभ हुआ। मशीनों के प्रचार 
से हस्तकला सारे संसार में शिथिलू पड़ गई। रेल तार आदि अनेकों 
आवागमन के नवीन साधनों का आविष्कार तथा प्रचार हुआ। 
समय पाकर भारतवर्ष में भी मशीनों का आगमन हुआ। देश में रेल तार 
आदि के बन जाने से व्यापार में भी उथलू-पुथल हो गई | अनेकों नवीन 
नगर वसाये जाने लूगे। कृषि की उन्नति के साथ ही जंगली पदार्थों जैसे 
लाख, लकड़ी, गोंद आदि के व्यापार में भी वृद्धि होने छगी। 

भारतवर्ष का विदेशों से व्यापार इधर कुछ वर्षों से घटता ही रहा। 
सन्‌ १९२८ और १९२९ में प्रति वर्ष रपमभग ४५० करोड़ रुपये के मूल्य 
का व्यापार होता था। सन्‌ १९३२-३३ में यह केवल २७० करोड़ के 


ग्यारहवाँ अध्याय 


त्तोकल सेल्फ़ गवनेमेंट 


तहसील आदि के शासन करने के विधानों के सिवा कुछ ऐसी 
सेस्थाएँ भी स्थापित की गई है जिनके सदस्य उसी स्थछ के होते हैं जिले 
पर कि बे अनुशासन करती हैं, और जो निद्विप्ट क्रामो का प्रबंध करती 
हैं। ऐसी सस्थाएँ हे, म्यूनिसियेलिटी, जिला बोई, लोकल बोर्ड और 
ग्राम पंचायते। इन सब संस्थाओं की गणना छोकल गवर्नमंद के 
अन्दर की जाती हैं। पहले उस सस्थाओआ का निरीक्षण जिला के 


्ग्ब्ख 
का के 


माह के 


अफसरा के हाथ में था और इनक संदस्या मे अधिकतर सरकार के 
नामजद किए हुए सदस्य होते थे। पहले उनको छाोकल गवर्नमेद कहते 
थे किल्‍तु जब इनका प्रबन्ध जनता के चेन ह्रए गैर सरकारी सदस्यों के 
दाथ में दे दिया गया जौर उसका सानान और निरीक्षण गैर सरकारी 
ब्यक्तिया के सुगुद हो गया तब से इस विधाल #क लिए डाक सेफ 
गयवर्त मन्ट' का प्रयाग टोन लगा दें । 

स्थानीय शासन के ल्ठिए प्राचीन भारत मे अनपद नागरिक समितिरमा 
और ग्राम समस्थाएँ जादि के होने का वप्ताण मिलना ८ भीर कभी 
कभी उनके सगठस एल कार्यक्रम का उलहेक दि्लाड दली ४ किल्तु उसका 
क्रसव:दड उनिशास नी मिदना। इच्ह! सरथानओाों का चंदीडता देश अनेक 
विप्यवा, राज्य बरिजिलिला और राजनानतिक अदन्ति का होड़ डे गषा। 
जब संग्रेज नोट मे श्वास उस समय प्राम सरवाजा में कुछ लत -ु.छ गीयन 
संबरित था येयतपि वे बाम के अधिकारिया ह टाथ में लन्‍ल्‍कर दीएण सी 


#ीगरए थे । 


१५५ 


लोकल सेल्फ़ गवर्नमंठ 


__ म्पदी के राज्यत्व काल में इन संस्थाओं को पुनरुण्जीवित करने की 
हे चेप्णा नहीं को गई। किन्तु उस समय कम्पनी जावश्यकतानुसार 
विद्ययती ढांच प्र नगर शासन का कुछ संगठन करती रही। सुभीते के 
लिए हम इस संस्थाओं वा वर्णन नागरिक गासन (+ंपिाताटाएप। 
90५ "्शाणा।) से हो आरम्भ करना उच्चित समपनते हूं। 

सोजकल जिस प्रकार का संगठन म्यूनिसिपेलिटियों का है उसका 
 भन १६८७ से होता है। उस साल एंग्लैण्ड के राजा जेम्स द्वितीय 
भेद्नेस गहर में एक “कारपोरेशन” (नागरिक संघ ) और एक “मेयर 
गे कोई स्थापित करने वा अधिकार दे दिया। सदनसार वहां हन्दन 
पे नागरिक सभा के ढग पर एक सस्धा कायम की गई जिसको नगर हाल 
"४, भाझो और स्कूल बनाने के लिए “ंक्‍्स कायम करे वा अधिवार दिया 
पया। रसके मुर्य पदाधिवारी मेयर आनइरमंन जादि थे, लागा न 
>स देने का विरोध किया। इस सच्धा की प्रायंनानसार उसके" साय" 
4 सफ़ार दे लिए बुछ बस्तुज्ञो पर चगी वसूछ वरने वा आधिवार 'म ** 
नन्‌ १७४६ में बबई और क्ल्यला में भी में मेयर बारे मदशस व - थे 

कायस वी गई | एस समय मेंधर की अराल्नों का अधिकतर - 


गा] ५ | द्र्पू लक है | हे द 


४५ ४ ॥। 


पेरना हो बनेब्च था। 


१९८ भारतीय गासन विकास 


गये। इतना सब होने पर भी जिला बोई का चेयरमैन (सभापति) प्रायः 
ज़िला का हाक्रिम ही होता रहा। बहुत सी म्यूनिसिपेलिटियों में भी वही 
चेयरमेन होता रहा। इसका फल यह हुआ कि ये संस्थाएँ भी एक प्रकार 
से सरकारी संस्थायें रहीं और इनमें पूरी ज़िम्मेदारी और स्वानुकूल शासन 
करने की प्रवृत्ति उत्पन्न न हो सकी । उनका कर्तव्य प्रायः चेयरमैन (ज़िला 
अफ़सर ) की हाँ में हाँ मिलाना और अनुशासन भिरोधायं करना रहा। 

यह परिस्थिति न्‍्यूनाधिक सन्‌ १९०८-५९ तक क्रायम रही किन्नु 
उसके बाद से डिसेन्ट्रलाइज़ेशन कमीशन की सम्मति के अनुसार गैर सर- 
कारी चेरमेन चुनने की प्रथा एवं चुने हुए सदस्यो की संख्या की वृद्धि कुछ 
शोपक्नता से होने लंगी। सन्‌ १०९१८ में छाई चेम्सफई ने इस वात पर 
जोर दिया कि इन सस्थाओं में अश्विकाश सख्या चुने हुए सदस्यों की ही 
हों। सदस्यों को चुननेबरालों (बोटरो) की संख्या भी बढा दी जाय। 
सस्थाओं के सदस्य ही स्वयं गैर सरकारी चेरमैन चुना करें। संस्थाओं 
के अपनी जिम्मेबवारी पर क्राम करने दिया जाय और सरकारी अफ़सर 
जहाँ तक बन पे उसमे हस्तक्लेप ने कर। य्रद्यप्ति सन 2१०० में डिसेन्ट्र- 
नलोाइजशन करम्मीडान ने आर संत ४2४० मे गयनम्तस्ट आय उड्िया ने गाँवों 
को भी संगठित करन की अनम - दा था किस्तु उस पर बुछ विश्येप कार्य- 
बाही नहीं हई। काट चम्सकढ ने फिर उस पर जोर दिया। 

माल्टग्य-चम्सफ्ट सुचार के पास छान पर (४2००) सूबे की व्यव- 
स्थापिका समाजा ने डायट सके गजनमस्ट को और विशय ध्यान दिया। 
इसका मसस्य कारण बट था कि यट विधय था इध्जानलरित ([प्वा5- 
७, विधया में कर 'दयां गया और वेट 'परनिस्टर के सूपूर्द हुआ। 
प्रत्यक सत्र की व्यवस्थाविका सझा ने हाट वम्सफ्र है अनमलि के अनु- 
सार कानन बना डाल आर इस पर जाह के साथ कायब पा हाने टोगी | 
अब लोकल संस्थाओं के अधिकार इनका जिम्पदारंं बहा ईए गई और 


सरकारी हाथ दनस करीय कराब #ड' !डिथा गया 


२१८ भारतीय ज्ासन विकास 


यद्यपि रियासत की प्रजा वहाँ के शासन के अधीन हैं और वहाँ का 
ही क़ानून उन पर लाग होता है किन्तु गवर्नमंट इस बात को देखती रहती 
हैँ कि उनपर घोर अन्याय अथवा अत्याचार तो नहीं होता। अन्याय 
ओर अत्याचार पाशविक दण्ड विधान, अथवा घोर अणशान्ति या कुप्रवन्ध 
होने पर गवर्न॑मेंट हस्तक्षेप करती हैं। ऐसी अनेक परिस्थितियाँ हो गई है 
जिनमें गवर्नमेंट ने या तो चेतावनी दी, या घासन राजा के हाथ से कुछ 
समय के लिए ले लिया। कभी कभी ऐसा भी कि राजा को गही से 
हटा दिया और उसके स्थान में दूसरा गद्दी पर बेटा दिया। यदि राजा 
नावालिग हैं तो भी जब तक वह वाल्िंग न हो जाय तब तक गवर्नेमंद 
शासन का प्रबन्ध करती है। यद्दि देशी स्थिासत में किसी दूसरे देश का 
नित्रासी चला जाय तो उसकी भी रक्षा करने एवं उसके प्रति न्याय करने 
की जिम्मेदारी गवर्नमंट की ही है। स्थासलों में जहाँ पर ऐसी बस्तियाँ 
रजोडईेनसी अथवा छावनियां ह जिनमे अँग्रेज यरोपियन आदि रहतें हैं वहां 
गवर्नसन्ट अपना अधिकार रखती और कानन चल्लाती ह्ै--जैसे बेंगलीर, 
सिकन्दराबाद, मऊ आदि । हसी प्रकार प्राय जिस भूमिभाग से रेल छोकर 
गजरती है वहां रस की पटरिया स्टशना आदि के पास के स्थानों पर 
गवन मन्‍्ट अपना कानन चल्ठाती है । इसी प्रकार य्रदि किसी देशी रिथिसत 
का निवासाो भारत मे आय अथवा भारत से बाहर जाये तो उसकी भी ई 
रक्षा को भार गवनमन्ट के ही ऊपर 2%ै। भारत से बाहर जाने के लिए 
देश रियासन के नियासा को गवनमस्ट से हो पाहायाह़ छना पदला हैं। 
यह कहा जा चका # कि दशा रिथासल किसी अन्य स्यासतला या बाहरी 
राज्या के खाथ राजनॉनिक अथवा व्यापॉरिक सम्बन्ध इथापिश नी 
कार सकती हें । क्तएव बाद कोड रिशल विसी प्रवार तो व्याधारिए 
सम्यन्य अथवा घल चाएइरा सिारसन से 8रनला चाट »ा सका गये मर 
से आजा टनी पटलीट श्रार जस 72 2 तन गवलपमन्ट आशा उगाी 72 नाडः 
बड़ सम्बस्थ स्थापित हो सरलता 2। देसा प्रकार राज्या को सामाओ का 


